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 २५०
 १

 २५०२

 ऋण  मांगा  गया  था  इस  सम्बन्ध  में  सुचना

 उपलब्ध  नहीं  क्योंकि  प्रशासन  इस  सम्बन्ध

 ¥  १९५३  म  was  नहीं  रखता  ।

 श्री  एस०  सोच  सामन्त  क्योंकि  १९४१
 ~

 सदन  की  बैठक  दो  बजे  समवेत  हुई  ।  में  ऋणों  के  लिये  प्रार्थना  पत्र  छेने  का  समय

 समाप्त हो  गया  में  जान  सकता  हूं  कि  क्या महोदय  भ्रध्यक्ष-पद  पर

 amit
 थे

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  १९४२  में  भराने  वाले

 विस्थापित  व्यापारियों  से  aq  fat  सेਂ प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 प्रार्थना  पत्र  लिये  जायेंगे  ।
 विस्थापित  व्यापारी  तथा  उद्योगपति  )

 श्री  ए०  सी०  गुहा  इस  समय  तो  तिथि
 EQ LU.  श्री  एस०  सी०  सामन्त

 समाप्त  हो  चुकी  किन्तु  इस  सुझाव  पर
 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बतलाने  की

 बाद  में  विचार  किया  जा  सकता हे  ।

 कृपा  करेंगे  कि  विस्थापित  व्यापारियों  तथा

 श्री  एस०  पी०  सामन्त  :  उच्च  शक्ति
 उद्योगपतियों  को  ३१  2842  तक

 कितना  ऋण  दिया  गया  था  ?
 समिति  की  सिफारिशों  के  अ्रनुसार  संयुक्त

 स्कन्ध  समवायों  तथा  सहकारी  समितियों  को
 अब  तक  कितना  दिया

 कम से  कम  १  लाख  रुपये  दिये  जाने  थे  ।

 गयाह
 ?

 में  जान  सकता  हूं  कि  कितनों  को  इस  प्रकार  की

 कितनी  राशि  के  कितने  प्रार्थना  राशियां  दी  गई  थीं  ?

 पत्र  अभी  निपटाने  शेष  हें  ?
 श्री  ए  Ato

 गुहा  यह  जानकारी  प्रशासन

 वित्त  उपमंत्री  ए०  ato  :  के  प्रतिवेदन  से  उपलब्ध  हो  सकती  है  जो  कि

 पुनर्वास  वित्त  प्रशासन  ने  विस्थापित
 पटल  पर  रख  दिया  गया  हें  र  सदन  के

 व्यक्तियों  के  ३१  PEUR
 पुस्तकालय  में  भी  मिल  सकता ह  ।  इस  समय

 तक  €.३०  करोड़  रुपय  के  कुल  ऋण  स्वीकृत  तो  मुझे  इस  प्रदान  की
 पुत्र  सूचना  चाहिये  |

 किये थे
 श्री  टी०  के०  चौधरी  :  में  जान

 सकता हूं

 saa  तिथि  तक  लगभग  ५.२९  कि  aa  तक  जो  ऋण  दिये  गये  हूं  उन  का

 करोड़  रुपये  की  कुल  राशि  दी  गई  थी  ।  राज्यवार  अलग  अलग  हिसाब  दया  ट
 ?

 उक्त  तिथि  को  ऋण  के  लिये  श्री  ए०  ato
 इस  के

 लिये
 भी

 में

 २६,४७१  प्रार्थना  पत्र  विचाराधीन  थे  t  माननीय  सदस्य  से  प्रशासन  के  प्रतिवेदन  के

 इन  विचाराधीन  प्रार्थनापत्रों  में  कितना  देखने  के  लिये  कहूंगा  ।
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 श्री  वेलायुद्ध
 :  बिना  निणंय  के

 पड़े
 हुए  २,०००  प्रार्थनापत्रों  को  प्रतिमास  निबटा  कर

 प्रार्थना  पत्रों  की  इतनी  बड़ी  संख्या  को  देखते  सन्तोषजनक  प्रगति  की  हूँ  ।

 हुए  में  यह  जान  सकता  g  कि  क्या

 चोरियों  या  प्रशासन  व्यवस्था  के  अभाव  के
 श्री  गुरु पाद स्वामी :  में  जान  सकता  हूं

 कि  इन  ऋणों  पर  किस  दर  से  ब्याज  लिया
 कारण  ऐसा  gare

 ?

 जाता हू
 ?  में  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि

 श्री  ए०  सी०  गह  श्रीमान्‌  |  क्या  सरकार  इस  बात  पर  भी  विचार  कर  रही

 यह  कर्मचारियों  के  अभाव  के  कारण  नहीं  ्र
 है

 कि
 भागे  ने  किस

 दर
 से  ब्याज  लिया  जाये

 ?

 किन्तु  इस  चीज़  के  स्वरूप  के  कारण  ही
 श्री  ए०  ato  हाः  में  समझता हूं  कि

 ऐसा  gare  इस  विषय  के  लिये  कुछ  अधिकਂ

 यह  झ्र घि नियम  में  दिया  शुभ्रा  है  |  यह  प्रति
 समय  की  झ्रावश्यकता  होती  तौर  में  यहां

 इतना  कौर  बतला  दूं  कि  पहिले  केवल  Yoo
 दात  हे  प्रौढ़  समय  पर  ब्याज  देने  से  एक  प्रति  दत

 प्रार्थना  पत्र  प्रतिमास  निबटाये  जाते  थे  शर
 की

 छूट
 मिल  जाती है

 :
 नेल

 तो  कायार्थि

 एक  सुझाव है  ।
 इस  समय  प्रतिमास  2,000  प्रार्थना  पत्र

 निबटाये  जाते  हे  ।  इस  प्रकार  हम  ने  संतोषजनक  श्री  के०  के ०  बसु  :  क्या  ऋण  लेने  वालों

 प्रगति  की  ह  झ्र  में  समझता  हुं  कि  इन  ने  दी  हुई  सारी  राशि  एक  बार  ही  निकलवा

 पत्रों  को  शी  घ्नातिशी घ्  निबटाने  का  हर  सम्भव  ली  ह  या  थोड़ी  थोड़ी  कर  के  निकलवाई  हैं  ?

 प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  |
 श्री  ए०  ato  गुहा  यह  भी  प्रतिवेदन

 श्री  वला यु घन  में  जान  सकता  हुं  कि  में  मिल  सकता है
 कौर  में  इतना  रोक  कह  दूं

 कि  कुछ  मामलों  में  ऋण  लेने  वालों  के  लिये क्या  पुनर्वास  वित्त  प्रशासन  में  सांख्यिकीय

 विभाग  हू  ताकि  हम  यह  जान  सकें  कि  कितने  मंजूर  ऋण  से  तुरन्त  लाभ  उठाना
 सम्भव  नहीं

 व्यक्तियों  ने  इन  ऋणों  के  लिये  प्रार्थना  पत्र  होता  है  ।  मेँ  इस  के  कारण  बतला  सकता

 दिये  ?  हुं  ।  यह  एक  लम्बा  सा  वक्तव्य  हैँ  ।

 श्री  To  सी ०  गुहा  संख्या  तो  दी  हुई है  ।  उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  की  आवश्यकता

 प्रतिवेदन  में  कुल  संख्या  अर्थात्‌  प्रार्थनापत्रों  नहीं  |  अगला  प्रश्न  |

 की  कुल  संख्या  तथा  उन  में  से  जो  निबटाये
 विस्थापित  व्यक्तियों  का  fart  में  संस्थापन

 जा  चुके  हू  उन  की  संख्या  मिल  सकती है
 ।

 *
 Rea  श्री  बी०  फै०  दास  :  क्या

 श्री  गिडवानी :  क्या  सरकार  को  यह
 पन् वांस  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 विदित ह  fe  प्रार्थना  पत्र  दो  वर्ष  से  भी  अधिक

 त्रिपुरा  में  विस्थापित समय  से  लटके  पड़े  ह  कौर  उन्हें  प्रभी  तक  भी

 व्यक्तियों  को  बसाने  के  लिये  कोई  विशेष
 निबटाया  नहीं  गया  हू  ?

 विकास  सम्बन्धी  योजना  बनाई  गई  हें
 ?

 श्री ए०
 सी०

 इस
 समस्या  के

 क्या  SeURA  सामूहिक  रूप
 श्रात्तरिक  स्वरूप  तथा  कठिनाई  शौर  कुछ

 से  भाने  वाले  पूर्वी  बंगाल  के  कोई  शरणार्थी
 अन्य  कारणों  से  इस  प्रकार के  कुछ  मामले  हो

 त्रिपुरा  में  बसाये  गये  कौर
 सकते  जेसा  कि  में  पहिले  ही  बतला  चुका

 वहां  कितने  स्थायी  मकान  बनाये
 1  इन्हें  शी  घ्रातिशी

 घ्
 निबटाने  का  हर  सम्भव

 प्रयत्न किया  जा  रहा  हैं  श्र  हम  ने  Yoo  से
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 ख
 {  ot¥

 ए०  पी०  जेत  )
 :

 सम्बन्ध  में  हमें  कोई  शिकायत  नहीं  प्राप्त

 हरिपुरा  में  पुनर्वास  की  सामान्य  हुई हूं  ।

 योजनायें  ग्रानाई  गई  हे  ।  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  :  में  जान  सकता

 जी  हां  ।  हूं  कि  विस्थापित  व्यक्तियों  को  कितना  ऋण

 राज्य  सरकार  ने  कोई  मकान
 दिया  गया हू  शौर  कु  ल  झोंपड़ियों  की  लागत

 कितनी  है  ?
 नहों  बनाये  किन्तु  विस्थापित  व्यक्तियों  को

 जो  ऋण  दिये  गये  थे  उन  से  उन्हों  ने  २३,९०९  श्री ए०  पी०  मुझे  खेद  हँ  कि

 झोंपड़े  बनाय  न्भ्षे ह  मेरे  पास  अलग  झांकने  नहीं  हें  ।

 श्री  बी०  के०  प्रशन के  भाग  (a)
 श्री  एस०  सामन्त  :  प्रदान  के  भाग

 के
 सम्बन्ध में  में  यह  जान  सकता  हूं  कि  FEXR  के  सम्बन्ध  में  में  यह  जान  सकता  हूं  कि

 मेंसामूहिक  रूप  से  art  वालों  में  से  कितने  क्या  सरकार  ने  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये

 बसाये  ज्  चुके  ह  |  कोई  मकान  बनाये ह  ?  यदि  तो  में

 जान  सकता  हूं  कि  कितने  मकान  राज्य  की
 श्री  ए०  पी०  RES  परिवार

 सहायता  के  बिना  बनाये  गय  हे  |

 बसाये जा  चुके  हू  र  €  ००  कौर  परिवारों

 को  बसाया  जा  रहा  हैं  |  थ्री  ए०  पी०  मेंने  २३,६०९

 की  संख्या  बतलाई  थी  कौर  ये  मकान  सरकार
 श्री  बो०  के०  क्या  यह  उन

 व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  ह  जिन्हें  तक
 द्वारा  दी  गई  राशियों  में  से  व्यय  कर  के

 बनाये  गये  ह  ।  सरकार  ने  कुछ  थोड़े  से  मकान
 बसाया  जा  चुका  ह  या  यह  उन  लोगों  की

 संख्या ह  जो  १९४२  में
 बनाये  हें  किन्तु  इन  मकानों  के  लिये  सरकार

 स्थायी  रूप  से  उत्तरदायी  है  ।

 श्री ए०
 पी०  जेन  :

 निस्सन्देह
 अप  ने

 श्री  बी०  के०  दास  :  क्या  इस  क्षेत्र  को
 उन  लोगों  के  सम्बन्ध में  पुछा  था  जो  १९४२  में

 झाग  कौर  विकसित  करने  तथा  इस  में  शर
 ara  ह  पौर  मेरा  उत्तर  भी  उन्हीं  के  सम्बन्ध

 a
 में  x  |

 दयरणार्थी  बसाने  की  कोई  गुंजाइश  ह  ?  यदि

 तो  यहां  कितने  व्यक्ति  बसाये  जा  सकते
 श्री  बी  ७, के०  दास  अब  तक  पिछले

 @  और  कुल  कितनी  भूमि  उपलब्ध  हो  सकती
 शरणार्थियों  प्र  नये  खाने  वालों  की  कुछ  a

 ।
 संख्या  कितनी  ?  ह

 श्री  ए०  पी०  जेन  :  में  यह  नहीं  समझा
 श्री  ए०  पी०  जेन  :  सामूहिक  रूप  से

 क्षेत्रਂ  से  क्या  भ्र भि प्राय  में  इस  प्रदान
 आने  वालों  की  कुल  संख्या  १,६०,०००

 का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ।

 हूँ  ।  इन  में  से  ७७,४६३  नवागन्तुक हैं
 |

 श्री  के०  है ०  बसु
 :

 में  यह  जान  सकता
 श्री  टो०  के०  चौधरी  :  में  यह  जान

 हूं  कि  क्या  इस  प्रदान  के  भाग  के  उत्तर में

 सकता हूं  कि
 क्या

 त्रिपुरा  में  धर्म  नगर  नाम  की
 जो  संख्या  बतलाई  गई  ह  वह  उन  लोगों  की

 कोई  बस्ती  ह  कौर  क्या  सरकार  को  इस  बस्ती
 हैँ  जिन्हें  कि  सरकारी  अभिकरणों  द्वारा

 के  प्रशासन  तथा  वहां  की  गुह-निर्माण  योजनाओं
 बसाया  गया  हूं  अथवा उन  की  भी  है  जी  निजी

 के  सम्बन्ध में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  है
 ?

 रूप  से  बसाये  गये  हे  ?

 श्री  ए०  पी०  धमंनगर  सदर
 श्री  ए०  पी०

 :
 केवल  उन  की  दे

 बस्ती  के  नाम  से  एक  बस्ती  किन्तु  इस  के  जो  सरकारी  अभिकरण  द्वारा  बसाये  गये  हें  ।
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 हिन्दी  अनिवार्य विषय  के  रूप  में  उन  परिवारों  के  लिये  क्या  हिन्दी  वैकल्पिक

 विषय भी  नहीं  है  ?
 *

 ११५५.  श्री  एम०  एल ०

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की
 कपा

 करेंगे  :  थ्री  के ०  डी०
 कुछ

 क्या  हाल  में  हुए  भारतीय  हिन्दी  परीक्षा यें  ऐसी  हैं  जिन  में  भ्रन्तविभागीय

 परिषद्‌  के  सम्मेलन  में  केन्द्रीय  सुचना  तथा  नियुक्तियों  के  लिये  हिन्दी  शिक्षाक्रम  में

 प्रसारण  मंत्री  द्वारा  व्यक्त  किये  गय  श्रीमती  लेकिन  ara  तौर  पर  जेसे  कि  तीसरे  नम्बर

 पर  कौर  उस  मं  पारित  संकल्पों  पर  की  सेक्रटेरियट  सर्विसेज़  उन  के  लिये

 सरकार  ने  विचार  किया  है  ;  हिन्दी  कम्पलसरी  नहीं है  ।

 यदि  किया हूं  ,  तो  क्या  संघ  लोक
 श्री  एम०  Uso  इस  मन्द  चाल

 सेवा  आयोग  के  तत्वावधान  में  होने  वाली  से  क्या  गवर्नमेंट  यह  ara  करती  है  कि

 परीक्षाओं में  सरकार ने  हिन्दी  को  एक  भ्रनिवायं  पन्द्रह  वर्षों  की  अवधि  में  लोगों  को  अपन  ATT

 विषय  बना  दिया  ह  तथा
 हिन्दी  का  ज्ञान  हो  जायगा  ।

 यदि  उपरोक्त  भाग  का

 उत्तर  निबन्धात्मक  तो  यह  कब  सम्भव
 श्री  के  डी०  जी  पर

 ame  हिन्दी  को  कम्पिटीटिव  ठग्जामिनेशान्स
 हो  सकेगा  ?

 में  आवश्यक  विषय  कर  दिया  जाये  तो  जितने

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक
 कन् डि डेट्स  उन  प्रदेशों  से  जाते  हें  जिन  की

 सम्मान  उपमंत्री
 के ०  डी०  :

 ara  भाषा  हिन्दी  नहीं  हं  उन  को  कहने  का

 माननीय  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री
 मौक़ा  मिल  जायेगा  कि  उन  के  साथ  न्याय  नहीं

 हमारा  उक्त  सम्मेलन  में  व्यक्त  किये  गय  किया  जा  रहा हं  ।  इसलिये  सरकार  की  नीति

 विचारों के  सम्बन्ध  में  सरकार के  पास  कोई  यह  हं  कि  तेजी  से  भ्र हिन्दी  प्रान्तों  में  हिन्दी

 सूचना  नहीं  हूँ  रोक  न  ही  उस  में  पारित
 शिक्षा  का  प्रचार  किया  जाये  कौर  जेसे  ही  हिन्दी

 संकल्पों के  विषय  में  कोई  सूचना हूं  ,  क्योंकि

 इन  को  कोई  प्रति  हमें  प्राप्त  नहीं  हुई  हू  ।
 का  प्रचार  हो  जाये  उस  के  साथ  साथ  fad

 को  परीक्षाओं  के  लिये  श्राव्य  विषय  कर

 भारतीय  प्रशासन  सेवा  शर  दिया  जाय  |

 भारतीय  पुलिस  सेवा  परिवीक्षाधीनों  के
 श्री पी०  टी०  चाको  :  क्या  सरकार को

 लिये  भ्रन्तिम  परीक्षा  में  हिन्दी  एक  अ्रनिवायं
 विदित  हैँ  कि  लोक  सेवा  में  भर्ती  के  लिये

 विषय  किया  gate  ।  संघ
 लोक  सेवा

 हिन्दी  परीक्षाओं  को  आवश्यक  बनाने  का  समय
 द्वारा  ली  जाने  वाली  अन्य  परिवारों  में  इसे

 से  तप्त  यह  भ्रामरी  जानबूझ  कर  हिन्दी

 नहीं  रखा  गया  हू  ।
 भाषियों  को  लोक  सेवायों  से  निकाल  देन  का

 इस  अवस्था में  इस  net
 के

 विषय
 प्रयत्न  मात्र  है

 ?

 में  कोई  निश्चय  करना  सम्भव  नहीं  है  ।
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यों

 किन्तु  सरकार  की
 यह  नीति  है  कि  हमें  धी  रे  धी  रे  को  किसी  पर  कोई  श्राप  प  नहीं  करने  चाहियें  ।

 इस  उद्देश्य  की  र  बढ़ना  चाहिये  |
 उल्टे  ह  निकालने  से  कोई  लाभ  नहीं  ॥

 संबोधित  प्रदान  का  उत्तर  जा  सकता श्री एम  एल ०  क्या
 में  पूछ

 सकता  हूं  कि  कराई  To  एस०  है  ।  क्या  इस  का  देश  के  उन  लोगों  पर  घातक

 प्रभाव  पड़े  गा  जो  इन  परीक्षाश्रों  कों  देना  चा six  पुलिस  सर्विस
 के

 अतिरिक्त  दूसरी

 नौकरियों  में  जो  लोग  नियुक्त-किये  जाते  किन्तु  जिन  की  यह  मातु  भाषा  नहीं  है  ।
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 रक्षा  संगठन  मंत्री  :  इस  उन  के  लिये  क्लासेज  खोले  गये  हैदर  ग्राम  तौर

 का  उत्तर  माननीय  मंत्री  दें  ।  पर  क्वालिफाइंग  टेस्ट  भी  कहीं  होते

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  में  पहिले  ही  हे  जिन  के  जरिये  इस  बात की  कोशिश की  जाती

 यह  कह  चका  हूं  कि  इस  दिशा  में  समय  से  हे  कीजो  लोग  नये  भर्ती  fea  जायें  उन  में

 से  पूर्व  उठाया  गया  कोई  पग  उन  लोगों  के  कम  से  कम  इतनी  योग्यता  तो  हो  कि  वे  हिन्दी

 विरुद्ध  अ्रन्यायपूर्ण  समझा  जा  सकता हू
 जिन  की  की  मामूली  बातों  को  समझ  सकें  |

 मात  भाषा  हिन्दी  नहीं  हूं  ,  किन्तु  में  श्री  चाको  श्री  सुरेश  चन्द्र  :  क्या  यह  सत्य  हैं  कि

 के  श्राप  को  स्वीकार  नहीं  करता  |  केन्द्र  तथा
 राज्यों  के  मंत्रियों  ने  हिन्दी  को  जारी

 श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर :  क्या  करने  के  सम्बन्ध  में  भिन्न  भिन्न  विचार

 सरकार  यह  श्राइवासन  देगी  कि  जो  संघीय  प्रकट  किये  हे  ?

 पदाधिकारी  किसी  स्थानीय  भाषा  की  परीक्षा
 श्री  के०  डी०  मालवीय :  इस  विषय  में

 को  पारित  नहीं  करेंगे  उन्हें  उस  प्रदेश  में  नहीं

 लगाया  जायेगा  ?
 हमारा एक  ही  मत  ह  |

 उपाध्यक्ष  हम  एक  बात  को  श्री  अच्चुथन
 :

 क्या  में  यह  समझ  कि

 भा०  प्र०  Fo  ए०  श्र
 छोड़  कर  दूरी  को  ले  रहे  |  माननीय  सदस्यों

 को  इस  सदन  में  शभ्राइवासन  नहों  मांगने
 भा०  पु०  से०  पी०  एस०  )  की  परीक्षाओं

 के  लिये  हिन्दी  का  प्रारम्भिक  या  अधिक  ज्ञान
 चाहियें  ।

 श्री  टो०  एन०  fag:  क्या  यह  सत्य
 अ्रावस्यक है  ?

 श्री  के०  डी०  मालवीय
 @  कि  पुराने  ज़माने  की  कराई  सी०  एस०  पाठ्यक्रम  में

 लो०  Fo)  परीक्षा  में  हिन्दी  एक  हिन्दी  भी  एक  विषय हे  कौर उस  में  इस  बात  का

 रिवायत  विषय  था  ?  ध्यान  रखा  जाता  है  कि  उन्हें  इस  विषय  की

 श्री  के०  डी०  मालवीय  कुछ  योग्यता  हो  उन्हें  इतना  ज्ञान
 यह  एक

 प्राप्त  हो  जाये  कि  जिस  से  वे  सरल  कौर  सी
 अनिवार्य  विषय  नहीं  किन्तु  हिन्दी  का

 ज्ञान  उतीर्ण  होने  के  लिये  एक  विषय  रखा
 सादी  हिन्दी  समझ  सकें  ।

 क्या  मंत्री
 gat  था  |  सरदार ह्०  एस०  सहगल

 महोदय  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि
 श्री  एम०  एल ०  मेरे  प्रश्न के

 इस  तरह  के  कितने  क्लासेज  चल  रहे हें
 ?

 उत्तर  में
 जो  जवाब  मंत्री  महोदय  ने  दिया है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  एक  विषय  को
 उस  सम्बन्ध  में  क्या  में  पूछ  सकता  हूं  कि  ae

 तक  जो  काम  किये  गये  हें  या  किये  जाने  वाले  है
 छोड़  कर  दूसरे  विषय  पर  जा  रहे  हैं  ।

 उनमें
 से

 कौन  कौन से  उपाय  ऐसे  हँ  जिन  से  सरदार  ए०  एस०  सहगल

 सरकारी  कमेंचारियों  को  हिन्दी  सिखाने  का  उन्हों  ने  इस  का  उत्तर  दिया

 प्रबन्ध  किया  जा  रहा  है  ?
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  .:  यदि  कोई  मंत्री

 श्री  के०  डी०  सेन्ट्रल  सर्विसेज  किसी  माननीय  सदस्य  की  सन्तुष्टि  करना  चाहे

 के  कर्मचारियों  को  हिन्दी  सिखाने  के  उपाय  गर  यदि  कुछ  अधिक  जानकारी  देने  से  उस

 की  सन्तुष्टि  न  तो  उसे  मुख्य  प्रदान  से  हट बड़ी  तीव्रता  से  किये  जा  रहे  ह  शर  तराशा  है

 कि  इतने  वर्षों  के  भ्रमर  हजारों  की  संख्या  में  कर  भ्र ौर  कोई  प्रश्न  पूछने  का  प्राकार  नहीं  बना

 सरकारी  कोंचा  रियों  को  हिन्दी  सिखा  दी  जायेंगी
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 श्री  एम०  एल ०  द्विवेदी  :  भ्रनुपूरक  प्रदान  we  का  चौर्यानयन बढ़  गया
 इस

 के

 केवल  इसी  उद्देश्य  से  पूछे  जाते  हैं  ।  विपरीत  यह  घट  रहा  है  ।

 सीमा  शुल्क  अधिका  रियों
 नें  जिन उपाध्यक्ष  हाथ  में  छिपा  कर

 मंत्रियों  पर  फेंक  नहीं  दिये  जाते  ।  का  केवल  विदेशों  में  स्थित  स्थानों  से  art  उन

 श्री  त्री०  पी०  नायर  :  इस  बात  को  ध्यान
 को  चोरी  से  लाने  ले  जाने  से  सम्बन्ध  Qe

 PEAR-ZR  के  उत्तरार्ध
 में  रखते  हुए  कि  हिन्दी संघ  लोक  सेवा  आयोग  की

 परिवारों  में  एक  अनिवार्य  विषय  हो  जायेंगी
 १९५२ से  ग्राम  तक  ६  मन  ७  सेर  ३६  तोले

 अवैध  प्रकार  पकड़ी  हैँ
 ।

 अर  इस  के  फलस्वरूप  होने  वाले  भेद  भाव  को

 ध्यान में  रखते  हुए  में  यह  जान  सकता  हूं
 कि

 झन्तर्राज्य  चौर्यानयन  को  रोकना

 राज्य  उत्पाद  विभाग  के  अधिकारियों  का
 क्या  सरकार  इस  बारे  में  कोई  कार्यवाही

 करेगी  कि  अ्रहिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  के
 काम  ह  ।  पत्तनों  पर  स्थित  सीमा  शुल्क

 पदाधिकारी  इस  के  wag  निर्यात  को  रोकने
 जियों  के  उत्तर-पत्र  कुछ  नर्मी  से  देखे  जायें  ?

 के  लिये  सदा  सके  रहते  हें  ।  चौर्यानयन  को
 उपाध्यक्ष  मद  यह  तो  कामयाब

 रोकने  के  faa  निम्नलिखित  उपाय  fra

 एक  सुझाव है
 गयें  हूँ  :--

 श्री  के ०  डी०  मालवीय  :
 संयुक्त  परिवारों

 (१)  अफीम  के  seated  चौर्यानयन

 के  हिन्दी  अनिवार्य  विषय  नहीं
 के  सम्बन्ध में  स्वापक  आयुक्त के  कार्यालय  के

 अतः  नर्मी  का  कोई  sea  ही  नहीं  उठता  ।
 स्वापक  गुप्त  सूचना  विभाग  द्वारा  उस  के

 उपाध्यक्ष  ATAT  प्रदान  |
 अपने  अभिकर्त्तातं  से

 सूचना  एकत्रित  की  जाती

 हैऔर  उस  पर  प्रभावपूर्ण  कार्यवाही  करने  के
 श्री  एस०  ato  wal  का

 लिय  ae  विभिन्न  सीमा  शुल्क  areas
 अनुपात  क्या  हैं  |

 के  समक्ष  प्रस्तुत  कर  दी  जाती  हू  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  में  ने  अगला  प्रदान
 (२)  इस  प्रकार  के  चौर्यात्तयन  के

 ले  लिया  है  |
 कार्यों  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  सीमाशुल्क

 अफीम का चौर्यानयन का  चौर्यानयन  अधिकारियों  को  विदेशों  के  इन्हीं  पदाधिकारियों

 *
 ११५६.  डा०  राम  सुभग  सिह  क्या

 से  परस्पर  सीध  सुचना  के  प्रदानਂ  करने

 वितत  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :  की  आज्ञा है  जिस  से  कि  चौर्यानयन को  रोकने

 क्या  यह  सत्य  हे  कि  हाल  के  के  लिये  तुरन्त  उपाय  किये  जा  सकें  ।

 मासों  में
 अफीम  का  चौर्यानयन  बहुत  अधिक

 (३)  भयानक  श्ौषधों  सम्बन्धी

 बढ़  गया हँ  ;  राधों  को  निपटाने  के  लिये  सीमाशुल्क  गृहों

 सीमाशुल्क  अघिकारियों  ने  १९  ४२-  में  विशेष  ca  सूचना  विभाग  विद्यमान  हैं  ।

 ५३  के  उत्तराद्ध  में  कुल  कितनी wag  अफीम
 (४)  चौर्यानयन  के  सभी  प्रयत्नों  के

 श्र
 सम्बन्ध  में  जानकारी  एकत्रित  की  जाती है  ।

 क्या  फीम  के  चौर्यानयन  को
 अफीम  के  चौर्यानयन  के  विभिन्न  प्रयत्नों  के

 रोकने  के  लिये  सरकार  नें  कोई  कार्यवाही  तरीकों  का  निरन्तर  गहरा  भ्रध्ययन  किया  जा

 की
 wet  हैं  जिस  से  कि  चौर्यानयन  करने  वालों  की

 वित्त  उपमंत्री  go  ato  गुहा  :  क्यारियों  का  प्रतिकार  किया  जा  सके  ।
 अ  ।  ा ्  Tal  a  4G  सत्य  नहीं  हैँ  कि  जो  लोग  ऐसी  विश्वस्त  सुचना  देते  हें  fea
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 के  परिणामस्वरूप  any  पकड़ी  उन्हें  श्री  टी०  एन०  सिंह  नेपाल  भी  तो

 पुरस्कार  दिये  जाते  हैं  ।  एक  प्राय  देश  है  |

 डा०  राम  सुलग  fag  :  क्या  में  उन  विदेशी  श्री  ए०  सी०  गुहा  अ्न्तदंशीय  चौर्यानयन

 गन्तव्य  स्थानों  को  जान  सकता  हं  जिन  का  इस  में  सम्मिलित किन्तु  अंतर्राज्य  नहीं  है
 |

 कि  माननीय  मंत्री  ने  निर्देश  किया  ह  ?
 श्री  पन्नू  :  यह  कहा  गया है  कि  कुछ

 श्री  ए०  सो
 ०  गुहा  :  अफीम  का  चौर्यानयन  पदाधिकारियों  को  इन  के  तरीकों  का  अध्ययन

 भारत  की  अपेक्षा  भारत  से  अधिक  करने  की  सुविधा  प्राप्त  है  ।  में  यह  जानना

 होता  है  ।  इस  के  स्रोत  या  गन्तव्य  स्थान  पड़ौसी  चाहता  हुं  कि  क्या  पदाधिकारी  बड़ी

 देश  जेसे  कि  तुर्की  भ्रौर  इस  भ्रांत  निपुणता  &  चौर्यानयन  करते  ह  ?

 हिन्द-चीनी  शर  पाकिस्तान  भी
 a  श्री  ए०  सी ०  गुहा  :  मेरे  पास  कोई  सुचना

 ह  |
 नहीं हूँ  ।

 डा०  राम  सुभग  सिह  :  इस  चौर्यानयन

 के
 लिये  कितने  व्यक्ति  पकड़े  गये

 केन्द्रीय  औषधि  अनुसन्धान  दाला

 श्री  Uo  सो०  गुहा  :  में  पकड़े  गये  मामलों
 *

 ११५८.  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :

 की  संख्या  बतला  चुका  हूं  ,  व्यक्तियों  की  संख्या  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  अन

 संघान  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि भी  थोड़ी  बहुत  इतनी  ही  होगी  |

 श्री  कासलीवाल  :  में  जान  सकता  हूं  कि
 केन्द्रीय  औषधि  लखनऊ

 में  इस  के  प्रारम्भ  से  अरब  तक  कौन  कौन  सी
 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  किसी  विशेषज्ञ

 अभिकरण  ने  अफीम  की  खेती  को  बिल्कुल
 महत्वपूर्ण  औषधियों  की  खोज  की  गई  हैं

 ?

 निषिद्ध  करार  देने  की  सिफारिश  की  है  ?
 उन  में  से  किन  किन  की  चिकित्सालयों

 श्री  ए०  ato  मझे  पूर्वसूचना  में  परीक्षा  की  जा  चुकी  हे  कौर  उस  का  क्या

 चाहिये  ।  परिणाम  निकला  हूँ  ?

 श्री  नाना दास
 :

 में  जान  सकता हूं  कि

 क्या  ग्रीम  के  चौर्यानयन  को  रोकने  केਂ  लिये
 उन  में  से  कितनी  सरकारी

 सीमाशुल्क  भ्र धि कारियों  के  अतिरिक्त  कौर
 आलयों  में  उपचार  के  लिये  प्रयोग  में  लाई  जा

 रही  हें
 ?

 कोई  अलग  विभाग  भी  हूँ  ?

 श्री ए०  ato  Tar:  मेरे  विचार मैं  है  ।  क्या  उन  में  से  कोई  उत्पादन

 सीमाशुल्क  हों  में  विशेष  गुप्त  सूचना  विभाग
 के  लिये qed  पर

 दी
 गई  हें  ?

 का
 में

 पहिले  ही  उल्लेख  कर  चका  हूं
 ।

 प्राकृतिक  संसाधन  वैज्ञानिक
 श्री  टी०  एन०  fag:  चौर्यानयन  के

 अनुसन्धान  उपमंत्री  कठ  डी०  मालवीय
 ates  केवल  सामुद्रिक  सीमा  शुल्क  के  सम्बन्ध

 से  तक
 ।  अनुसन्धान शाला में  कुष्ट

 में  हया  नेपाल के  सम्बन्ध  में  भी
 निवारक  कुछ  नई  औषधियों  के

 संश्लेषण
 के

 श्री  ए०  ato  गुहा  :
 अन्तर्राज्य  चौर्यानयन

 सम्बन्ध  में  कार्य  किया  गया  हे  शर  फैज़ाबाद

 इस  में  सम्मिलित  नहीं हे  ।  ये  केवल  भारत  से  उत्तर  प्रदेश  की  एक  कुष्ट  संस्था  में  दो  संतुष्ट

 बाहर  या  अरन्य  देशों  से  भारत  में  किये  जाने  वाले  कुष्ट-निवारक  झोपड़ियों  के  चिकित्सा  सम्बन्धी

 चौर्यानयन  के  सम्बन्ध  में  हे  ।  प्रयोगों  की  व्यवस्था  की  गई  है
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 दे
 पव श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  में  जान  स  डा०  जयसुयं  :  कया  यह  संस्था  होकर

 हूं  कि  क्या  यह  बड़े  परिमाण  में  तैयार  की  जाती  संस्था  द्वारा  मलेरिया-निवारक  औषधियों  के

 हूँ  भ्र  इसे  कौन  तैयार  करता है  ?  सम्बन्ध  में  किये  गये  कार्य  का  अध्ययन  कर

 श्री  के०  डी०  मालवीय  अनुसन्धान
 रही हे  ?

 शाला  में  इस  संश्लिष्ट  औषधि  को  मूल  रूप  में  श्री  के०  डी०  मालवीय  में  इस  समय

 तयार  किया  गया  ह  ।  यह  प्रचलित  तिक्त
 इस  प्रइन का  ठीक  ठीक  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ।

 Arar  का  जो  कि  विदेशों
 श्री  के०  के ०  में  इस  का

 से  मंगवा  कर  प्रयोग  की  जाती  संबोधित
 कुल  वार्षिक  व्यय  जान  सकता हूं

 य्रौर  क्या  किसी
 रूप  किन्तु  हमारी  औषधि  प्रयोगात्मक

 विदेशी  वैज्ञानिक  का  भी  इस  संस्था  के  साथ

 अवस्था में  हं  ।  ज्योंही  परीक्षण  पौर  चिकित्सा
 सम्बन्ध हे  ?

 सम्बन्धी  प्रयोग  पुरे  हो  तब  निश्चय  ही
 श्री  Fo  डी०  मालवीय  :  '  जहां  तक

 इस  के  तैयार  करने  का  प्रीत  उठेगा  |

 qa  विदित  हैं  किसी  विदेशी  वैज्ञानिक  का  नहीं  |

 श्रीमती  रेणू  चक्रवर्ती  :  में  जान  सकती  हुं  वार्षिक  व्यय  के  सम्बन्ध में  मुझे  पूर्वसूचना

 कि  क्या  इस  की  चिकित्सालयों  में  परीक्षा  की  मिलनी  चाहिये  |

 जा  चुकी  हूं  शर  FAT  सरकारी  श्रौषधालयों  में

 श्रीमती रेणु
 चक्रवर्ती

 :  जहां  तक  मंत्री
 भी  इस  का  प्रयोग  किया  जा  चुका  हे  ?

 महोदय  के  उत्तर  से  म  समझ  सकी  हूं  इस

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  में  पहिले ही  बतला  संस्था  ने  उत्पादन  के  लिये  कोई  शभ्रौषधि  नहीं

 चुका  हूं  कि  इस  की  फैज़ाबाद  ,  उत्तर  प्रदेश  की  दी  क्या  यही  बात  अथवा  मुझे  कोई

 कुष्ट  संस्था  में  परीक्षा  की  जा  रही  हे  ।  गलतफहमी  हुई  है  ?

 श्रीमती
 चक्रवर्ती

 :  ag  केन्द्रीय  श्री  के०  डी०  मालवीय  :  यह  संस्था

 किस  संघटन  के औषधि  अनुसन्धान शाला  अभी  प्रारम्भिक  योजना  की  अवस्था  में  है  ।

 अधीन  काय  करती  हैं  ?  यद्यपि  इस  में  बहुत  काम  किया  गया

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  वैज्ञानिक  किन्तु  प्रभी  जो  काम  किया  गया  है  वह  केवल

 तथा  औद्योगिक  अनुसन्धान  परिषद्‌  के  अधीन  |  भ्रौषधि  विज्ञान  के  सक्रिय  सिद्धान्तों  की

 श्री  बेलायुधन  :  इस  में  कितने  वैज्ञानिक
 परीक्षा का  ही  हे  ।  सम्पूर्ण  काय चार  भागों

 में  बांटा  गया  है  प्र  भ्र भी  प्रभी  जो  काम  किया
 कार्य  कर  रहे  ह  ?

 गया हूं  उस  में  से  भ्रधिकांश  का  सम्बन्ध
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  विषय  से  बाहर

 AUT  मूल  ज्ञान  से  हैं  ।
 जा  रहे  ह

 श्री  राघवय्या  :  इस  बात  को  ध्यान  में
 श्री  वै लाय घन  इस  में  कितने  व  मानिक

 रखते  हुए  कि  इस  औषधि  का  बरच्छा  परिणाम
 मकोय  कर  रहे  हं  कौर  उन्हों  ने  अब  तक  वहां

 कितनी  अवधियों  की  परीक्षा  की  ह  ?
 निकला  में  जान  सकता  हूं  कि  इस  का  बड़े

 परिमाण  में  उत्पादन  करने  के  लिये  तथा  इसे
 श्री  क़े ०  डी०  मालवीय  :  वे  कई  प्रकार  का

 जनता  को  उपलब्ध  कराने  के  लिये  क्या  पग

 कार्य  कर  इस  समय  वे  जिन  महत्वपूर्ण  उठाये  जा  रहे  हें
 ?

 कार्यों  में  लगे  हुए  ह  उन  में  से  एक  भारतीय

 औषधियों  तथा  धात्वीय  ्ौषधों  के  सक्रिय  उपाध्यक्ष  महोदय  :
 यह  बतलाया  गया  था

 सिद्धान्तों  की  परीक्षा  भी  हे  ।  fea  aa  प  रक्षा ५  ह  नव  कर रहे
 है  ।
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 डा०  सुरेश  चन्द्र
 :  यह  संस्था  कब

 से
 कार्य

 किया  इस  का  कोई  खाका  श्राप  बतला

 सकेंगे  ?
 कर  रही  है  ?

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  हू  १७
 श्री  सतीश  चन्द्र  :  बहुत  सी  वैज्ञानिक  बातों

 के  बारे  में  चर्चा  लेकिन
 मेरे  लिये  यह  कहना

 फरवरी  १९४५१  को  खोली  गई  थी  |
 तो  कठिन  है  कि  क्या  कया  चर्चा  हुई  ।

 श्री  बो०  पी०  नायर  :  जान  सकता  हुं  श्री  रघुनाथ  क्या  एटम  बिम्ब  के

 कि  क्या  इस  में  ग्रनुसन्धान  का  कायें  एक  ऐसे  बारे
 में

 भी
 कोई  चर्चा  हुई

 थी  ?

 उ्पक्ति  की  देख  रेख  में  होता  हूं  जिसे  कि  स्वयं
 श्री  सतीश  चन्द्र

 :  जी  नहीं  ।

 अनुसन्धान
 के  विषय  में  क्रियात्मक  ज्ञान

 a

 रक्षा  सम्मेलन  में  किन  विषयों  पर  चर्चा

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  श्रीमान  हुई  थी ?

 बिल्कुल  ऐसी  ही  बात  है  ।
 श्री  सतीश  चन्द्र  प्रतिरक्षा  विज्ञान

 सम्बन्धी  बहुत  से  प्राविधिक  विषयों
 पर

 चर्चा

 हुई  थी  ।  मुझ  जैसे  साधारण  व्यक्ति  के  लिये
 मंत्रणादात  समिति

 उन्हें  बताना  या  समझना  बहुत  कठिन  है  ।
 ४  RGo  सरदार  To  एस०  सहगल  :

 कया  रक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  श्री  राघुवय्या  :  में  जान  सकता  हूं  कि

 कि  प्रतिरक्षा  विज्ञान  सम्बन्धी  राष्ट्र मंडलीय  कया  इस  सम्मेलन
 में

 रहिसा
 के

 तत्वज्ञान

 मंत्रणा दा तु  समिति  की  बैठकों  में  कितने  की  भी
 चर्चा  हुई

 थी  ?

 प्रतिनिधियों  ने  भाग  लिया  था  कौर  सरकार
 श्री  सतीश  चन्द्र  :  में  प्रदान  को  समझ  नहीं

 को  कितना  व्यय  करना  पड़ा  था  ?
 सका

 क्या  इस  के  साथ  ही  राष्ट्र मंडलीय
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमें  इस  के  लिये

 सेवा  के  मनोविज्ञान  वेत्ता झ्र ों  की  भी  बठक
 विदेशी  fastest  की  शझ्रावश्यकता  नहीं  ।

 हुई  थी  ?
 अगला  प्रदान |

 रक्षा  उपमंत्री  (aft  सतीश  चन्द्र :  श्री  ato  पी०  नायर  :  एक  ae

 नई
 दिल्‍ली

 में
 हाल

 में
 हुई  प्रतिरक्षा

 श्रीमान्‌  |

 विज्ञान  सम्बन्धी  राष्ट्र मंडलीय  मंत्रणा दा तु
 उपाध्यक्ष  महोदय :  अगला  प्रश्न  :

 समिति  की  बैठकों  में  राष्ट्र  मंडल  के  सात

 देशों  के  ४४  प्रतिनिधियों  ने  भाग  लिया  था
 श्री  के०  के०  में  भी  मनोविज्ञान

 ९७५ वेत्ताझ्ों  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रशन  पूछना  चाहता
 जिन  में  १६  प्रतिनिधि  भारत  के  भी  सम्मिलित

 थे  ।
 था ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  इस  दल  के  एक

 सरकार
 ने  लगभग  19,000  रुपये  व्यय

 किये  थे
 शर  माननीय  सदस्य  को  यह  शुक्रवार  मिल

 —p  mpeg
 चुका  हैँ  ।

 जी  हां  a  at  के ०  के०  बसु  यह  तो  व्यक्तिगत

 सरदार  Yo  एस०  सहगल  :  जो  कॉमनवेल्थ
 प्रतिकार

 दल  गत  नहीं

 ह  ।

 कमेटी  मिली

 थी  उन  लोगों  ने  क्या  कया  निश्चित
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 युवक  संघटनों कों  गणना  श्री  के०  डी०  मालवीय  :
 मुझे  इस  के  लियें

 *
 ११६१.  श्रीਂ  सादिया  गोड़ा :  पूर्वसूचना  मिलनी  चाहिये  ।

 शिक्षा  मंत्री
 यह

 बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :  श्री  के०  के०  हम  जान  सकते  हूँ
 ~

 कि  यह  सामग्री  किस  प्रकार  से  एकत्रित क्या  भारत  में  युवक  संघटनों

 की  कोई  गणना  की  गई  है  ;  ौर  की  गई  थी  ate  यह  सामग्री  किन  संघटनों

 के  द्वारा  एकत्रित  की  जाती  है  ?
 युवकों  के  कल्याण  में  वृद्धि  के

 लिये  पग  उठाये  जा  रहे  है  ?  श्री  के०  डी०  मालवीय  :  एक  प्रश्नावली

 प्राकृतिक  संसाधन  वैज्ञानिक
 परिचालित  की  गई  थी  कौर  २५  संघटनों  ने

 इस  wearata F TAT के  उत्तर  दिये थे  ।
 अनुसन्धान  उपमंत्री  के०  डी०

 :  श्रीमान  |
 श्री  नानादास  :  में  जान  सकता हूं  कि

 एकत्रित  सामग्री  की  परीक्षा  के
 इस  युवक  संघटन  का  किस  लिये  विचार

 किया  जा  रहा  हे  ?

 पश्चात्‌  एक  समायोजित  नीति  निर्धारित

 की  जायेंगी  six  वह  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किया  श्री  Fo  डी०  मालवीय  :  में  माननीय

 जायेगा  ।  हम  इसी  वर्ष  कार्य  झारम्भ  करने  का  सदस्य  को  इस  सम्बन्ध  में  हुई  गोष्ठी  की

 प्रयत्न  करेंगे  |  कार्यवाही  को  देखने  के  लिये  कहूंगा  ॥

 श्री  सादिया  गोड़ा  :  में  जान  सकता  इस  के  उद्देश्य उस  में  बड़े  स्पष्ट  रूप से  दिये

 हुए  हूँ ।
 हूं  कि  क्या  इस  संगठन  के  लिये  कोई  राशि  अलग

 रखी गई  है  ?
 श्री  पुन्नू  :  किसी  प्रश्नावली  के  सम्बन्ध

 श्री  के०  lo  मालवीय  जेसा  कि
 में  कुछ  उल्लेख  किया  गया  था  ।  में  यह  जान

 THAT

 हू ंकि  क्या  यह  प्रश्नावली  देश  के  सभी  युवक में  ने॑  बतलाया  सब  की  सहमति  से  जो

 कार्यक्रम  तैयार  किया  जायेगा  उसे  क्रियान्वित
 संघटनों  को  भेजी  गई  थी  ?

 करने  का  काम  सारी  सामग्री  एकत्रित  कर  लेने  श्री  के०  डी०  मालवीय :  जहां  तक  में

 के  आरम्भ  होगा  |  जानता  सभी  युवक

 संघटनों  को  भजी  गई  थी  ।  मुझे  यह  नहीं  मालूम
 श्री  में  जान  सकता हूं

 कि  ag  राजनैतिक  युवक  संघटनों  को  भी
 कि  क्या  सामग्री  पुर्णतया  एकत्रित

 भेजी  गई  थी  या  नहीं  ।

 हो  जाने  के  परिचायक  परीक्षा  किये  जानें  तथा

 उस  विषय  में  मंत्रणा  देन ेके  लिये  किसी  समय
 श्री  पुलिस  में  जान  सकता हूं

 कि  क्या

 भविष्य  में  सभी  युवक  संघटनों  को  उन  के  दल
 समिति  के  समक्ष  रख  दी  जायगी  ?

 अर  राजनैतिक  स्वरूप  पर  ध्यान  दिये  बिना

 श्री  डी०  मालवीय  |  इस  संघटन  में  भाग  लेने  के  लिये  सम्मिलित

 गोष्ठी  के  प्रस्ताव  के  अ्रनूसार  एक  परामर्शदाता
 किया  जायेगा  ?

 सम्मेलन  करने  का  विचार  किया  गया  हे  जिस
 श्री  के ०  डी०  मालवीय  इस  कां  क्रम

 में  सभी  राज्य  युवक  संघटनों  के  प्रतिनिधियों
 का  उद्देश्य  किसी  प्रकार  के  भी

 राजन
 तिक

 तथा  wea
 लोगों  को  भी  बुलाया  जायगा  |

 टन  को  इस  का  सदस्य  बनाना  नहीं  किन्तु

 श्री  teed  :
 में  जान  सकता हूं  कि  इस  में  यही  सम्मिलित  है  कि  श्रराजने  तिक

 कया  भारतीय  युवक  परिषद्‌  को  सरकार  कोई  कार्यों
 के

 लिये  उन  में  से  किसी  की  भी  सहायता

 भ्रनुदान  देती  है  ?
 की  जाये  ॥
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 श्री  वीर  पी०  में  जान  सकता  हूं
 थ्रो  ए०  पी०  जेन  :

 मुझे

 कि  क्या  वहं  प्रश्नावली  कम  से  कम  संसद  चाहिये  |  यदि  माननीय  सदस्य  अलग  से  एक

 तो  में  उत्तर  दे  दूंगा  | के  युवक  सदस्यों
 को

 तो
 दी

 गई  है
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन  का  कोई  अलग  श्री  एम०  एल  द्विवेदी  :
 यह  प्रदान  तो  एक

 संघटन  नहीं  है  ।  विशेष  विषय  के  सम्बन्ध  में  हे  |  में

 हूं  कि  माननीय  मंत्री  को  इस  प्रश्न  का  उत्तर श्री  नानादास  :  में  जान  सकता हूं  कि

 क्या  राय  व्यय  में  दी  हुई  २०  लाख  रूपये  देना  चाहिये  था  ।

 की  इसी  संगठन  के  लिये  ह  ?
 उपाध्यक्ष  महोदय  :

 यह  प्रदान  सारे  भारत

 श्री  के०  डी०  मालवीय :  मुझ  पूर्वसूचना  के  सम्बन्ध  में  पुछा  गया  था  ।  माननीय  मंत्री

 चाहिये  |  ने  कहा  हैं  कि  इस  में  समय  लगता  है  ae

 यह  फल  के  भ्रनुरूप  नहीं हैं  ।
 विस्थापित  व्यक्तियों  के  fed  नई

 नारियों  की  योजना  श्री  एम०  एल०  त्रिवेदी  :  तो  प्रदान  को

 कुछ  समय  के  लिये  स्थगित  कर  दिया  जाता  ।. *
 ११६२.  सरदार  ए०  एस०  सहगल

 क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  श्री  नाम  धारी  :  में  केवल  यह  सुझाव

 क्या  सरकार  ने  विस्थापित
 देना  चाहता  था  कि  माननीय  मंत्री  एक  पुस्तिका

 शक्तियों  के  लिये  नई  नारियां  बनाने  की  योजना  छपवा  कर  माननीय सदस्य  को  दे  दें  |

 को  अन्तिम  रूप  दे  दिया हे  ;  श्री  रघुनाथ  सिह  पर  TTsarfaree:

 कहां  बनेंग े? यदि  तो  कहां  ate  कितनी

 बनाई  जानी  श्री  ए०  पी०  जैन  :
 कुछ  नारियां  बन

 प्रत्येक  नगरी  के  निर्माण  पर  रही  हे  ।  कुछ  का  निर्माण  आरम्भ  किया

 जायेगा  ।  इंस  समय  यह  बतलाना  असम्भव कितना  धन  व्यय  किया  शर

 है
 कि  वे  कहां  बनाई  जायेगी  ।

 ये  सब  नगरियां  कब  तक  बन

 जायेंगी  ?  सरदार  ए०  एस०  सहगल
 :  जब

 सुचना  एकत्रित  हो  जायेगी  तब  सरकार
 पुनर्वास  मंत्री  ए०  पी०  ॥

 इसें  कृपा  कर  के  समय  सदन  पटल
 सारे  भारत  में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  जो  सामूहिक  पर  रख  देगी ?
 रूप  से  निर्माण  किया  गया  हँ  उन  से  भ्रपेक्षित

 श्री ए०  पी०  मेरे  विभाग  का जानकारी  एकत्रित  करने  में  जो  श्रम  भ्र

 समय  लगेगा  वह  फल
 के  अनुरूप  नहीं  होगा  ।  वृतान्त  प्रकाशित हो  चुका  ह  ।  उस  में  नगरियों

 का  उल्लेख  ह  ।  यदि  किसी  विशेष  नगरी  के यदि  माननीय  सदस्य  किसी  एक

 विशेष  स्थान  या  कुछ  स्थानों  के  विषय  में
 सम्बन्ध  में  आगे  भ्र  विस्तृत  जानकारी

 की श्रावश्यकता तो  अलग  से  एक  प्रशन कुछ  जानना  चाहें
 तो

 उन्हें  यह  सुचना  दे  दी

 जायेगी  ।  पूछ  लिया  जाये
 झर

 में  वह  जानकारी दे  दूंगा  |

 सरदार  ए०  एस०  सहगल  :
 में  जान  सकता  श्री

 नाना दास  जान  सकता  हूं  fe

 हैं  कि  मध्य  प्रदेश  में  ऐसी  कितनी  नगरियां  क्या  इन  नगरियों  में  विस्थापित  हरिजनों

 बनाई  जायेंगी  ?  के  लिये  कोई  fate  व्यवस्था  की  गई  है  ?
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 श्री  ए०  पी०  जेन  :  हरिजनों  को  इन  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 नारियों  में  उठाने  का  उतना ही  अधिकार
 सम्मान  उप मंत्रो

 के०  डी०
 :

 हैं  जितना  कि  किसी  कौर  व्यक्ति को  है  ।  (a)  श्रीमान्‌  ।  हिन्दी  में  वनस्पति

 श्री  गणपति  राम
 :

 कया  में  जान  सकता  हूं
 गणित  रसायन  विज्ञान

 कि  जितने  टाऊन  बनाये  जा  रहे  हें  उन  में  यह
 a

 समाज
 विज्ञानों

 के  हाई  स्कूल के  स्तर  तक

 गवर्नमेंट  भी  कुछ  सहायता  दे  रही हे  ?  के  पारिभाषिक  शब्द  वैज्ञानिक  शब्दावली  बोर्ड

 द्वारा हाल  ही  में  प्र योगात्मक रूप  से  स्वीकार
 श्री ए०  पी०  जन  :

 वे  तो  सब  के  सब

 स्टेंट  गवर्नमेंट्स  के  जरिये  बनाये  जाते  हें
 किये  गये  ह  ।  इन  सूचियों  को  छापने  के  पश्चात्

 लेकिन  पैसा  तो  हम  देते  ह  ।
 ats  द्वारा  भ्रान्ति  स्वीकृति  के  लिये  afar

 रूप  दिये  जाने  से  ga  टिप्पणियों  के  लिये
 डा०

 सुरेश  चन्द्र
 :  मं

 जान  सकता  हूं  सब  राज्य  विश्वविद्यालयों  इत्यादि

 कि  क्या  ये  नई  नगरियां  उन  पुरानी  नारियों  में  परिचालित  किया  जायेगा  ।

 के  ही  नमूने  पर  बनाई  जाती  हें  जो  कि  घाटे
 तथा  ।  प्रश्न  नहीं  उठत े।

 qt  चल  रही  हे  ?

 सभी  नारियां
 श्री  राम  में  जान  सकता  चूंकि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 क्या  सरकार  कोई  ऐसी  तिथि  बतला  सकती  है

 घाटे  पर  चल  रही  हें  ।
 जब  तक  कि  इसे  भ्रान्ति  रूप  दे  दिया  जायेगा  ?

 डा०  सुरेश  चन्द्र
 :  मेरा  प्रश्न  यह  है  :

 श्री  के ०  डी०  मालवीय  :  इस  कार्य  को

 aa  यह  नई  नारियां
 उन  पुरानी  नगरियों  के

 शीघ्रता  से  पूरा  करने  का  हर  प्रयत्न  किया  जा

 ही  नमूने  पर  बनाई  जायेंगी  जो  कि  पुनर्वास
 रहा है  ।

 मंत्रालय ने  बनवाई  थीं  ?
 सेठ  गोबिन्द  अब तक  इस  मामले

 श्री  ए०  पी०  जेन  :  में  प्रश्न  समझा  में  जितनी  तैयारी  हो  चुकी  हं  उस  पर  कितना

 नहीं  ।  रुपया  aa  gate  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  न  ही  में  समझ  सका
 श्री  Fo  डो०  मालवीय :  रुपये  के  खर्च

 हुं  |  बरगला  प्रशन  ।
 का श्रन्दा ज़  तो  में  इस  समय  नहीं  दे  सकता

 हिन्दी  के  पारिभाषिक  दाब्द  सेठ  गोविन्द  क्या  माननीय

 *
 ११६३.  श्री  राम  क्या  मंत्री  जी  को  मालूम  है  कि  यह  काम  मध्य

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रदेश  सरकार  सनौर  दूसरी  सरकारों  ने

 क्या  हाई  स्कूल  के  स्तर  तक  प्रयोग के  लिये  भी
 कुछ  दूर  तक  किया

 था  ?

 वैज्ञानिक  दाब्दावलि  बोड़  की  देख  रेख  में  श्री  के०  डी०  मालवीय  जी  कुछ
 तैयार  fea  गये  हिन्दी  के  पारिभाषिक  शब्दों  tcc  सरकारें  इस  सम्बन्ध  में  काम  कर  रही

 a
 को  अन्तिम  रूप  fear  गया  हूं

 ?
 a  ।

 यदि  हा
 तो  सरकार

 ने  सेठ  गोविन्द
 दास

 :
 तो  क्या  में  यह  मान

 कई  राज्यों  से  अपन  हाई  स्कूलों  में  2EYW
 लूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  दूसरी  सरकारों  ने

 से  इन  शब्दों
 को  प्रचलित  करने  के  लिये  कहा

 a  ह
 श्र  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  ने  भ्र  दूसरी

 ह  संस्थानों  ने  जो  काम  किया  है  उस  को

 क्या  कुछ  राज्यों को  ,  इन  शब्दों  मीनार  रखा  जायेगा  जब  इस  को  एक

 को  प्रचलित करने  से  मुक्त  कर  दिया  गया  हू
 ?

 मुस्तकिल  रूप  दिया  जायेगा  ?



 VARY  मौखिक  उत्तर  ४  अप्रैल  Re4R  मौखिक  उत्तर  १५२६

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  सामान्य  चुनाव

 अनु  संतान मंत्री  :  जरूर  *
 ११६६.  श्री  बी०  एन०

 महानगर  रखा  जायेगा  |  कौर  उन  से  यह  क्या  विधि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंग

 eared  गई  ह  कि  जितना  भी  काम  वे  कि  PEXR  में  हुए  सामान्य  चुनावों  के  सम्बन्ध

 कर  चुकी  हें  अगर  इस  सेंट्रल  छोड़  को
 में  निर्वाचन  न्यायाधिकरण ों  पर  सरकार

 वह  भेज  दें  तो  सेंट्रल  बोले  को  उस  से  मदद  मिलेगी  तक  कितना  व्यय  कर  चुकी  हू  ौर

 चुनांचे  कुछ  चीजें  ग्रा  चुकी  हें  जिन  पर  कि
 १९  43.0  से  न्यायाधिकरण ों प  ४  प्रति मास  कितना

 सेंट्रल  als  ध्यान  दे  रहा  है  |
 alain  व्यय  हो  रहा है  ?

 श्री  उन ०  श्रीकान्तन  नायर  :  में  जान  क्या  न्यायाधिकरण  के  समक्ष

 सकता  हूं  कि  क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  aaa  विचाराधीन  पड़े  हुए  मामलों  को  निबटाने

 नामों  को  हिन्दी  (  देवनागरी  )  भ्रमरों  में  लिखने  के  faa  कोई  तिथि  निश्चित  की  गई  हे  ?

 की  कोई  योजना हैं  ?  बेक़ैदिओ  कार्य  उपमंत्री  अनिल  के
 ०

 एक  जिस  में
 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  यह  इस  बों

 का
 काम  नहीं  है  जिस  के  विषय  में  पूछ  गये

 न्यायाधिकरण ों  के  सम्बन्ध  में  ?  ज  2eYR

 तक  किया  गया  व्यय  दिया  gate  सदन  पटल श्नरनत  का  में  ने  उत्तर  दिया  ह  ।

 पर  रखा  जाता  हे  ।  परिशिष्ट  ८,
 श्री  ato  पी०  नायर  :  कया

 में  यह  समझूं
 अनुबन्ध  संख्या  १४]  मास

 कि  इस  योजना  के  अन्तर्गत  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  रूप
 होने  वाले  आवर्त्तक  व्यय  सम्बन्ध

 से  स्वीकृत  सभी  शब्दों  का  हिन्दी  में  अनुवाद  में  सूचना  अलग  से  एकत्रित  करनी  पड़ेगी
 किया  जायेगा  ?

 अर  यदि  प्रायर  ञ्  तो  यथासमय  सदन

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  इन  सभी  प्रश्नों  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  जी

 सेठ  गोबिन्द  दास  :  क्या  माननीय  मंत्री  श्री  बी०  एन०  मिश्र  :  इन  याचिकाओं

 का  निर्णय  करने  के  लिये  भारत  में  कितने जी  को
 यह  बात  मालूम  है  कि  जो  कभी  हमारे

 एक  माननीय  सदस्य
 ने  पुषा  कि  कोई  निर्वाचन  न्यायाधिकरण  हें  अ्रौर  कितने  अरबा

 भी  कार्य  कर  रहे  हें  ? नल  चीज  इस  तरह की  तो  ऐसी

 कोई  चीज  दुनियां  में  नहीं  ak  श्री  अनिल  के०  चन्दा  :.
 कुल  ६३

 भिन्न  भिन्न  भाषाओं सब जगह  fancy  बनाये  गये  हें  जिन  में  से  ४५  पहली

 में  यह  जो  वैज्ञानिक  शब्दावली  है  वह  तैयार  मान  को  किये कर  रहे  थे  |

 की  जाती हूँ
 |  इसलिये  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन

 श्री  बी०  एन०  मिश्र  :  क्या  मंत्रीं  जी  यह
 ने

 इस  सम्बन्ध  में  बहुत  बड़ा  काम  किया  हँ  ।
 बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार

 प्रौढ़  क्या  माननीय  स्त्री  जी  हिन्दी  साहित्य
 भविष्य  में  उन  उन  राज्यों  के  उच्च  न्यायालयों

 सम्मेलन  के  उस  काम  को  भी  मद्देनज़र  रखें  गे  ?
 को  निर्वाचन  याचिकाओं  पर  अभियोग  चलाने

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  जी  यह  भर  उन  की  सुनवाई  करने  का  क्षेत्राधिकार

 में
 ने

 प्रभी  माननीय सदस्य  से  सुना  ।  देने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  जी  श्री  अनिल
 है०  इस  समय  यह

 यही  जवाब  दिया  |  कार  के  विचाराधीन  नहीं  हे  ।
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 स्वत्व  और  हित  विधि  द्वारा  समाप्त  कर  दिये

 राज्य  में  विचाराधीन  निर्वाचन  याचिकाश्रों  जायें

 संख्या  जान  सकते
 हें

 ?  अरघ  स्थायी  भूमि  आवंटन  योजना

 श्री  अनिल के०  राज्यवार  के  अधीन  किया  गया  कोई  भी  आवंटन  सदन

 था
 कुल

 ?
 कुल  मिला  कर  ३१४  निर्वाचन

 पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  बताई गई  परि

 याचिकायें  जिन  में  से  १२२  के  सम्बन्ध  में  स्थितियों  के  झ्र ति रिक्त  wea  किसी  ददा  में

 निर्णय हो  चूका  है  गौर  १९२  श्री भी  २२  १९५२  के  पश्चात्  न  तो
 रद्द  किया

 घि करणों  के  समक्ष  विचाराधीन  पड़े  हुए  हें  ।  जा  सकेगा  शौर  न  ही  बदला  जा  सकेगा  |  |

 श्री  के०  के०  बसु  :
 इस  चीज़  के  महत्व  को

 परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  १५]

 हुए  हम  यह  जान  सकते  है  कि  सरकार को  श्री  गिडवानी  निर्वासितों  केਂ  cacat

 मामलों  के  निर्णय  में  कितना  समय  लगने  की  तथा  अ्रधिकारों  को  कब  तक  समाप्त  कर  देने

 छा  हैं  ?  का  विचार है  ?

 श्री  ए०  पी०  जन  :  यह  विषय  सरकार  के
 श्री  अनिल  है०  चन्दा  :  पहिले से  इसਂ

 का  अनुमान  लगाना  बहुत  कठिन  है  कि  ये  विचाराधीन  है  ।

 सब  कब  समाप्त  हो  जायेंगे  ।  श्री  नाना दास :  में  यह  जान  सकता  हूं

 कि  क्या  यह  भूमि  सरकार  की  हे  अथवा  निजी
 श्री  पुन्नू

 :
 क्या  सरकार  हमें  यह  बतला

 सकती है  कि  पेप्सू  में  सब  से  अधिक  व्यय  क्यों
 स्वामियों  से  अ्रवाप्त  हे  ?

 श्री  ए०  पी०  जेन  यह  भूमि  उन  व्यक्तियों
 हुमा  यद्यपि  वहां  न्यायाधिकरण ों  की  संख्या

 कम है  ?  की हे  जो  पाकिस्तान  को  प्रतिजन  कर  गये

 हूं  और  निर्वासित  बन  मये  |

 श्री  अनिल  के०  चन्दा
 :
 पेप्सू में

 नगरों  का  पुनवेरगीकिरण घि करणों  की  संख्या  कम  किन्तु  निबटाये

 मामलों  की  संख्या  बहुत  अधिक  है  ।  *
 262. at श्री  विट्ठल  राव  :

 क्या  वित्त  मंत्री

 यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  केन्द्रीय
 पंजाब  में  अहं-स्थायी  भूमि-आवंटन

 सरकार  के  कर्मचारियों  को  दिये  जाने  वाले

 FI LSI9  श्री  राम  दास
 :  क्या  पुनर्वास  प्रतिकर  सम्बन्धी  भत्ते  के  जनसंख्या  के

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :
 अनुसार  नगरों  के  पुन्वोर्गीकरण  के  सम्बन्ध  में

 कोई  निचय  किया  गया  है  ? पंजाब  राज्य  में  किये  गये

 स्थायी  भूमि-भ्रावंटन  को  स्थायी  कब  किया  वित्त  उपमंत्री  एम०  सी०  :

 जायेगा  ;  शौर  आवश्यक  area  दे  दिये  गये

 क्या  कोई  भ्रान्ति  तिथि  निश्चित  ह  \

 की  गई  जिस  के  पश्चात्‌  कि  पंजाब  राज्य
 श्री  विट्ठल  में  यह  जान  सकता  हूं

 में  भूमि  भ्रावंटन  का  पुनरीक्षण  नहीं  किया  कि  क्या  कोंचा  रियों  को  १  १९४१  से

 जायेगा  ?  जिस  दिन  किਂ  जनगणना  पूरी  हुई  थी

 हरामी  प्रभाव  से  भत्ता  दिया  जायगा  ?

 grata  मंत्री  (sit Go Glo stat ए०  पी०  जेन

 यह  प्रदान  केवल  तभी  उठ  सकता  है  श्री  एम०
 सो

 ०  श्रीमान्‌  ।

 जब  fe  निर्वासितों  के  भाम  पर  अधिकार  ये  झालोद  १  AHTAT,  १९५२
 से  लागू  होंगे

 |
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 श्री  पुन्नू
 :  में  जान  सकता  हूं  कि  क्या  राष्ट्रीय  बचत  योजना

 सरकार  की  यह  विदित  हे  कि  रेल  मंत्री
 *

 ११५७.  श्री  :
 क्या

 जोने  तमंचा  रियों  को  इस  प्रकार  का  झा इवा सन
 fa  त्त  मंत्री  यह  बतलाने  कृपा  करेंगे  कि

 दिया  gat  हूं  ?

 क्या  भारत  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  बचत

 श्र  एम०  सो०  दाह  :
 मुझे  विदित  नहीं  योजना  के  लिये  खोला  गया  विभाग  स्थायी

 | ह
 हे  या  झ्र स्थायी  ?

 इस  विभाग  में  काम  करने  वाले

 ह  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  कर्मचारियों  को  जो  काम  सौंपा  गया  है  उस

 लिये  पुना  का  पुनर्नवीकरण  कर  गया  के  प्रचार  के  लिये  उन्हें  क्या  सुविधायें  दी  गई  “  कक

 श

 वित्त  मंत्री  के  सभा  सचिव  ato

 शमी  एम०  ato  शाह
 :  at,  श्रीमान  ।  आर०  :  यह  संघटन  अस्थायी

 ह  । सरदार  ए०  एस०  सहगल  :  क्या  उन्हें

 १  १९५३  से  इस  का  लाभ  प्राप्त
 घूम  फिर  कर  काम  करने  वाले

 होगा  ?
 कोंचा  रियों  को  जनता  में  बांटने  के  लिये  प्रचार

 at  एम०  सी०  जी  नहीं  ।  उन्हें
 का  साहित्य  दिया  जाता  है  ।  ये  क्ेंचारी  जो

 १  PEXR  से  इसका  लाभ  प्राप्त
 सभा  करते  हें  कौर  जिन  में  भाषण  देते  ह

 उन  में  wart  के  लिये  ग्रामोफोन  कौर  रिका
 होगा  |

 दिये  जाते  हें
 ।

 प्रचार
 की

 गाड़ियां  भी  रखी
 विट्ठल  राव  :  में  यह  जान  सकता  हूं

 जाती  हैं  ।

 fe  इस  तिथि  को  बदल  कर  १

 १९५२  से  भत्ता  देने  का  कया  कारण  जब  कि
 घी  के०  जी०  देशमुख  :  में  जान  सकता  हूं

 कि  क्या  इस  संघटन  को  स्थायी कर  दिया  जायेगा
 जनगणना  PEN?  में  पूरी  हुई

 अथवा  यह  + स  अस्थायी  ही
 ?

 थी  ?

 भी  एम०  ato  शाह  :  इस  विषय  पर  श्री  बी०  आर०  भगत  इस  संघटन  को

 स्थायी  बनाने  के  प्रदान  पर  समय  समय  पर विचार  किया  गया  कौर  १६  १९५३

 को  area  दे  दिये  गये  थे  तथा  ये  आदेश  विचार  किया  जाता  है  |  इस  विषय  में

 FUR
 से

 लागू  होंगे  |  जनसंख्या  अन्तिम  निश्चय  राज्य  सरकारों  की  afer

 के  भ्र स्थायी  gins  विभाग  के  समक्ष  प्रस्तुत
 प्रतिक्रिया  शौर  केन्द्र  तथा  राज्यों  की  थोड़ी

 बचत  की  नवीनतम  योजनाश्रों  के  परिणामों
 हुए  थे  और  तुरन्त  इस  विषय  पर  विचार  किया

 गया  इस  के  अन्तिम  ५  के  पता  लगाने  भ्र  उन  का  मूल्यांकन किये

 प्राप्त  हुए  शर  सरकार  ने  आदेश  दे  दिये  है  ।  जाने
 तक  स्थगित कर  दिया  गया  हूँ  ।

 श्री  विट्ठल  राव  :  जनगणना  के  आंकड़े  श्री  दामोदर  में  जान  सकता हूं

 तो  eURQH में  प्रकाशित हो  गये  थे
 !  कि  कया  गैर  सरकारी  संघटन  इस  योजना में

 उपाध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्य
 सहायता  दे  रहे  हें

 ?

 तके  कर  रहे  जिस  की  यहां  आज्ञा  नहीं  श्री  a  आर  ०७  भगत  मुझे

 हैँ  ।  पक्का  पता  नहीं  हे  ।
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 श्री  बी०  एन०  मिलन  :  क्या  मंत्री जी  र  शाखा  द्वारा  एक  गुप्त  जांच  का  दिया
 गया

 को  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  वर्ष  था  या  नही ं?

 कूल  कितनी  राशि  एकत्रित  हुई  है  ?
 श्री  बी०  आर०  मुझे  इस  शिकायत

 At  बी ०  आर०  भगत  :  PEXR-UR  में  का  ज्ञान  नहीं  ह  :  मुझे  यह  सूचना  माननीय

 सदस्य  से  प्राप्त हुई संशोधित  प्राक्कलन  ४४  करोड़  रुपये  का  है  |

 सरदार ए०  एस०  सहगल :  में  जान  सकता  उपाध्यक्ष  महोदय  :  बरगला  संख्या

 हूं  कि  सरकार  के  इस  राष्ट्रीय  बचत  के  भ्रान्दोलन  ११६४  |

 में  कितनी  महिला  संस्थायें  सहयोग  दे  रही  श्री  विट्ठल  राव  :  क्या  मं  इस

 प्रदान
 को

 पुछ  सकता  हूं
 ?

 श्री
 ato

 चार
 भगत

 :  उन्हो ंने  एक
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :  जी  हां
 राष्ट्रीय  बचत  सप्ताह  आयोजन  किया

 श्री  विट्ठल  राव  :  संख्या  22 Ee  |
 ह--सभी  राज्यों  में  ऐसा  किया  गया  है  ।

 किन्तु  में  उन  की  संख्या  नहीं  बतला  सकता  |
 का  मन्त्रणा दाता

 श्री  एस०  वी ०  राम स्वामी  :  इस  योजना  *
 ११६४.  श्री  विट्ठल  राव  :  क्या  राज्य

 की  वार्षिक  लागत  क्या  हे  शर  वर्ष  भर
 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 में
 एकत्रित  राशि  से  इस  का  क्या  अनुपात

 a  क्या  हैदराबाद  राज्य  के  वर्तमान
 ह

 मंत्रणा दाता  का  कार्यकाल  नाग  कौर  बढ़ाया
 ait  बी०  आर०  भगत  : वर्ष  PEXQ—YR

 जायेगा  जिस  के  सेवा  काल  की  बढ़ी  हुई  अ्रव्धि
 में  यह  मुश्किल से  १  प्रतिशत  पड़ती हूँ  ।

 ad  ZEYR  के  wea  में  समाप्त  रही ४४  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  प्राप्ति  की
 ौर

 तुलना  में  ३७  लाख  रुपये  का  अनुमानित

 व्यय  होने  की  सम्भावना  हे  |  क्या  हैदराबाद  राज्य  के  मुख्य

 मंत्री  के  विचार  के  अ्रनुसार  हैदराबाद  राज्य  में

 श्री  दादी  :  क्या  हम  राज्यवार  प्रति

 वर्ष  एकत्रित  की  गई  राशियों  को  जान
 से  राज्य  के  मंत्रणा दाता  के  पद  को  हटा  दिया

 जायेगा  अ्रथवा  इसे  विंमान  मन्त्रणा दाता
 सकते  हे ं?

 की  निवृत्ति  के  च्  भी  जारी  रखा  जायेगा  ?

 श्री  बी०  आर०  भगत  :  मे  रे  पास  इस  का

 गृह-कार्य  उपमंत्री

 विस्तृत  व्यौरा  नहीं  है  ।
 तथा  ।  श्री  वेल् लो डी  ने  ३०  मार्च

 श्री  पुन्नू
 :  क्या  में  इस  विभाग

 के
 अध्यक्ष

 PE4R  से  राज्य  मंत्रणा दाता के  पद  का  कार्यभार
 का  वेतन  कौर  भत्ते  जान  सकता  हुं

 ?
 त्याग  दिया हे  ।  हैदराबाद  में  राज्य  मंत्रणा दाता

 श्री  बी०  भार०  इन  विस्तृत  बातों  के  पद  को  जारी  जाय  या  कुछ  समय  के

 लिये  खटाई  में  डाल  दिया  यह  प्रदान के  मूझे  पूर्व  सूचना  मिलनी  चाहिये  ।

 विचाराधीन  है  ।
 श्री  ato  पी०  नायर  :  में  जान  सकता  हूं

 श्री  विट्ठल  राव
 :

 में  जान  सकता हूं  कि कि  क्या  यह  सत्य  है  कि  लगभग  एक  ag

 qa  सरकारी  दल  के  एक  संसद  सदस्य  ने  इस  क्या  सरकार  को  यह  बात  विदित  है  कि

 विभाग  के  कार्य  के  विरुद्ध  एक  शिकायत  भेजी  झ हँदराबाद  राज्य  की  जनता  राज्य

 थी  श्र  में  यह  भी  जान  सकता  हूं  कि  क्या  विद्वेष
 दाता  नियुक्ति  के  विरुद्ध  है  ?
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 fans
 श्री  दातार

 :  सरकार  को  विदित  हूं  को  फिर  से  ul  SSN  करने  पर  कोई  भी

 जनता  al  केवल  एक  भाग  इस  के  विरुद्ध  प्रोत्साहन  नहीं  जायेगा
 ?

 हत  |  श्री
 मुझे  इस  प्रदान  की  पूर्व  सुचना

 श्री  कासलीवाल
 :

 में  रान  सकता  चाहिये  ।

 हूं  कि  क्या  राज्य  मंत्रालय  की  यह  fuiieae
 श्री  विट्ठल राव  :  वें  विशेष  कारणें

 नीति हूं  कि  राज्य  मंत्रणादादा्रों  के  पद  को  क्या  हें  जिन  के  कारण  के  सरकार  ने  हैदराबाद

 समाप्त  वर  दिया  जाये  ?
 के  दो  एक  राज्य  मन्त्रणा दाता

 श्री  दातार  यह  नीति  भी  अभी  निश्चित  शौर  दूसरा  वित्तीय  नियुक्त

 की  जानी हे  ।  किय  थे  ?

 श्री  कासलीवाल  :  में  जान  सकला  ह  कि  श्री  दातार :  विशेष  कारण  हैदराबाद

 राय
 क्या  इस  समय  केवल  राजस्थान  ANS  सरकार  की  इच्छा  ही  थी  |

 राज्य  मन्त्रणा दाता  कार्य  कर  रहा  है  ?  a  स्वामी :  में  जान  सकता

 शी  दातार  :  एसा  हो  सकता हैं  ।  हूं  कि  क्या  इस  मंत्रणाद्वाता  का  व्ययं  राज्य

 श्री  हेडा  में  जान  सकता  हुं  कि  क्या  है
 मंत्रालय  देता  टं  या  क्रेन्द्रीय  सरकार  देती

 ष्
 ?

 बाद  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ह

 को  अपने  विचार  बतला  दिय  हे  ?
 श्री  मुझे  चाहिये  ।

 श्री  दातार :  मुझे  विदित  नहीं  हूं
 ।  उपाध्यक्ष  महोदय  :  सब  समाप्त

 थ्री  पुन्नू
 :

 में  यह  जान
 सकता  हूं  कि  हो  गये  भविष्य  में  में  कुछ  कौर  प्रदान  रखने

 इस  मंत्रणा दाता  को  लग  भग  किस  तिथि  को  का  प्रयत्न  करूंगा  |  कभी  कभी  ऐसा  होता है

 वापिस  बुलाया  जायेगा  ?
 कि

 हम  सभी  seal  को  समाप्त  कर  लेते

 श्री  यह  मन्त्रणा  दाता  पहिले  a  |

 ede ce  Mp

 ही  हैदराबाद  से  जा  चुका  है  ।  जैसा  कि  में

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर
 पहिले  ही  बतला  चुका  श्री  वैल् लो डी  ने

 ३०  मैच  geyR  को  राज्य  मंत्रणा दाता  अरब को  सराय

 के  पद  का  कार्यभार  त्याग  दिया है  ।  *
 P24R  |  सरदार  हुक्म  सिह :

 डा०  जयसुयं  :
 माननीय  मंत्री  ने  कही  था  श्री  अजित सिह

 कि  जनता  एक  भाग  यह  चाहता  था  व्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 करेंगे fe  मंत्रणा दाता  को  हैदराबाद  से  वापिस

 बुला  लिया  जाय  ।  क्या  उन्हें  यह  विदित  हूँ  क्या  की  सराय
 1.0

 दिल्ली

 कि  स्वयं  ह  दरा बाद  की  सरकार यह  चाहती  के  प्रशिक्षण  व  कार्य  केन्द्र  म  इन  दिनों  सब

 थी  कि  उसे  वापिस  बुला  लिया  जाय  ?  walla  चलाई  जा  रही  ह  ?

 श्री  इस  समय  मेरे  पास  इस  विषय  क्या  कोई  जापानी  विशेषज्ञ  श्रब

 में  कोई  सूचना  नहीं  हूं  ।  भीं  वहां  प्रशिक्षण  देते  एयर

 सरदार  ए०  एस०  सहगल  :  क्या  मंत्री  इस  केन्द्र में  ३१  ERR

 महोदय  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  कौन  तक  कितने  काम करों  को  प्रशिक्षित  किया

 कौन  सी  ऐसी  स्टेट्स  हें  जहां  स्टेट  कौंसिलर  गया  a  उन  के  प्रशिक्षण  के  पुरा  होने
 208  P.S,D
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 में  कराने से  प
 fz  yo  शाम

 के  परुचातु च्च्भि  कितने  प्रशिक्षितों  को  इसी  केन्द्र
 हल  अनार  4Qq

 बार
 सरकार

 को  बतला  दिया  जाता  है  ;
 में  कांम  पर  लगा  लिया  गया  ?

 ar

 पुन  ita  मंत्री  (att  ए०  पी०  जेन  )
 क्या  इस  प्रकार  की  घोषणा  के

 sitar

 इचात्‌  इन  में  से  कोई  पदाधिकारी  ऐसा

 (a)  जी  नहीं  |
 पाया  गया  हे  जिस  ने  कि  सरकारी  नौकरों  के

 लाचार  के  नियमों  में  प्रस्थापित  तत्सम्बन्धी

 REQ  उपबन्धों  का  उल्लंघन  किया  हो  ?

 (२)  प्रशिक्षण  के  पाठ्यक्रम  के  पुरा  fra  उपमंत्री  (att  एम०  सी  ०

 हो  जाने  के  पश्चात्‌  इसी  केन्द्र  में
 काम

 पर

 लगायें  गये  प्र शिक्षितों  की  संख्या  x  |

 जी  नियम  में  कठ  सम्पत्ति

 के  सम्बन्ध  में  ही  इस  प्रकार  की  घोषणा  की

 व्यवस्था  हूं  ।

 fr

 तियों  का  स्नातकोत्तर  अध्ययन

 जी  नहीं  ।
 सरदार  हुक्म  सिह

 meena
 d  की  खेतो

 क्या  पुलिस  मंत्री  यह  बतलाने  की
 LVR.  श्री  दशरथ  देव  :  कया  राज्य  मंत्री

 कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  ने  पश्चिमी
 यह  बतलाने  की  कृपा  वारंग

 पाकिस्तान  के  किसी  विस्थापित  व्यक्ति

 का  स्नातकोत्तर  अध्ययन  के  लिये  सहायता  त्रिपुरा  में  जूतियों  को  संख्या

 कितनी  है  जो  कि  अपने  जीवन  निर्वाह  के दी

 कितने  विस्थापित  व्यक्तियों  को
 लिय  पूर्णतया  जूम  की  खेती  पर  निर्भर

 कालेजों  में  साधारण  विज्ञान  तथा  क्या  कृषि  विभाग  ने  कोई  ta

 औद्योगिक  पाठ्यक्रमों  की  शिक्षा  प्राप्त  के  पर्चे  निकाले  हें  जिन  में  लोगों  से  जूम  की  act

 लि
 '  छात्र वृतियों  से  सहायता  दी  गई  थी  ?

 यदि  तो  सरकार  ने  इन

 जी  हां  |  जूतियों  के  जीवन  निर्वाह  के  लिये  क्या  व्यवस्था

 यह  जानकारी  एकत्रित  की  जा  की  हे  ?

 रही  भर  यथासमय  सदन  पटल  पर
 गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री

 :

 रख  दी  जायेगी  ।  लगभग  २०,०००  ।

 उड़ीसा  में  केन्द्रीय  उत्पाद  विभाग  के  जी  बंगला  ate  त्रिपुरा  की

 कारियों  की  सम्पत्ति  का  मूल्य  भाषा  दोनों  में  ।

 *
 9१५९,  श्री  संगण्णा :  क्या  fad  सरकार  जूमियों  को  हल  की

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :
 खेती  पर  बसाने  का  प्रयत्न  कर  रही  है

 क्या  उड़ीसा  में  केन्द्रीय  उत्पाद  उन्हें  १९५२-५३  में  भिक्षा  तथा  ऋण  देने

 विभाग  के  प्रत्येक  ः  के  पदाधिकारियों  की  में  २०,०००  रुपये  व्यय  किये  गये  थे  ।  ReXR- ३-

 Xv  के  लिये  भी  ३०,०  oc  रुपये  का  द

 का  प्रकार तथा  मूल्य  उन  के
 सरकारी  नौकरी  किया  गया  ह  ।
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 खास  भूमि  का  पट्ट  पर  दिया  जाना  गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री  काटजू )  ४

 2193.0  श्री  area  देव  :  कपा
 सरकारी  विज्ञापन  चुने  हुए  स्थानीय  समाचार

 पत्रों को  दिये  जाते  हें  ।  यह  चुनाव  पत्र  की

 राज्य
 मंत्री  यह  बतलान  की  कृपा  करेंग  कि

 उस  की  बिक्री  की  मात्रा  तथा  अन्य
 क्या  त्रिपुरा  सरकार  काश्तकारों  उन  की

 खास  भूमि  बन्दोबस्त  देते  पेसे  सम्बद्ध  बातों  के  आघार  पर  किया  जाता  है

 क
 यदि  at,  तो  इस  प्रकार  की

 जनकल्याण

 कथाਂ
 की दर  क्या है  ?

 यह  र  किस  पत्र  दिये  गये  विज्ञापन

 की  संख्या कारी  विधान  के  लेती  है  ?

 जनकल्याण  RR

 गृह-कार्य  राज्य  मंत्री
 छिन्नौली  शुन्य

 काटजू  )
 :

 त्रिपुरारी  काथोर  शून्य

 भूमि  की  उत्तमता  के  अनुसार  जी  नहीं  ।

 २  रुपय ेसे  ५०  रुपये तक  set  नहीं  उठता  ।

 राजस्थान के  किले त्रिपुरा के  लिये  काइशताकारी  विधान

 का  wat  विचाराधीन है  ।  इस  बीच  यह  संग्रह  Coy.  श्री  बलवन्त  सिह  क्या

 भूतपूर्व  राज्य  सरकार  के  आदेशों  के  भ्रनुसार  रक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 किया  जाता  है  ।  राजस्थान -  किलों  की  संख्या

 त्रिपुरा  में  सरकारी  विज्ञापन
 श्र  इन  में  से  कितन  रक्षा  विभाग  केਂ  प्रत्यक्ष

 अ्रधीक्षण  में  तथा

 ८७४.
 श्री  दीदार

 देव
 :  क्या  राज्य  रक्षा  विभाग  के  प्रत्यक्ष  अ्रधीक्षण

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  त्रिपुरा
 में  रहने  वाले  किलों का  किस  प्रकार  उपयोग

 सरकार  किस  सिद्धान्त  के  भ्राता  पर  स्थानीय

 समाचारपत्रों
 को

 सरकारी  विज्ञापन  देती  हैं  ?
 किया जा  रहा  हे  प्रौढ़  उन  पर  क्या  वार्षिक

 व्यय  किया  जा  रहा  है  ?

 साधारणतया  किन  किन  स्थानीय

 समाचारपत्रों
 को  सरकारी  विज्ञापन  दिये  रक्षा  संगठन  मंत्री  :

 जाते  ह  ?  तथा  ।  राजस्थान  राज्य  में  ग्यारह

 किले  हैं  जो  कि  राष्ट्रीय  महत्व  के  हे  र  जिनहें
 गत  छः  मासों  में  | ह  कि  भारत  सरकार  ने  संरक्षित  स्मारक  घोषित

 तथा  किशोर  नामक
 कर  दिया हे  |

 पत्रों
 को  कुल  कितने  सरकारी  विज्ञापन  दिये

 गय े?
 उदयपुर का  इन्द्रगढ़  नामक  केवल  एक

 किला  जिस  में  कि  पहिले  राज्य  की  भूतपूर्व
 क्या  किसी  स्थानीय  पत्र  को

 सेना  रहती  रक्षा  मंत्रालय  के  नियंत्रण

 कोई  श्रमिक  सहायता  मिली  थी  ?  में  हू  ।  यह  राजस्थान  सरकार  को  उस  के

 यदि  तो  उन के  नाम  क्या  पुलिस  विभाग  के  उपयोग  के  लिये  दे  दिया  गया

 हैं  श्र  कुल  कितने
 रुपये

 की  आधिक  सहायता  है  ।  अभी  तक  रक्षा  मंत्रालय  ने  इस  के  संधारण

 दी  गई  थी  ?  पर  कोई  व्यय  नहीं  किया  है  ।
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 भारतीय  सेना  के  पदाधिकारियों  की  वित्त  उपमंत्री  एम०  ato  पदक ग्या

 मुक्ति  तथा  ।  एक  विवरण  जिस  में

 rAULA  श्री  लक्ष्मण  साहू  चरक
 :  क्या  भारत  में  अनुसूचित  THT  के  जमा

 विनियोजित  पूंजीਂ  तथा  ऋण  के  सम्बन्ध  में रक्षी  मंत्री  यह  बतलाने  की  छुपा  करेंगे  कि

 २६  दिसम्बर  १९५२  तक  के  झ्रांकड़े  दिये  हुए तीय  fara  युद्ध  के  पश्चात  भारतीय  रेना  के

 भारतोथ  उ्प््व  के  कितने  पदाधिकारियों  को  हें  नीचे  दिया  जाता  है  :--

 सेवामुक्त  किया  गया  कौर  उन  की  ary  श्रेणी  लाख  रुपयों  में  )

 गया  थी  ?  Sy oy  einem  empeepemenn  egg  en  amen  eee

 भारतीय इन  में  से  कितनों  को  भारत  विदेशी  मनु

 सरकार  तथा  के  असैनिक  विभागों  में  सूचित  बेक  भ्र तु सूचित  बेक

 काम  पर  लगा  दिया  गया  था  ?

 जमा  पूंजी  १७  ३,९६६
 *

 &¥5,03%
 रक्षा  उपमंत्री  सतीश  :

 कुल  विनियोग  CY,ER  ३०१,५३*
 १४५  अगस्त  १६४७  से  ३१  जनवरी

 SER  तक  १५०७  भारतीय  पदाधिकारी
 ऋण  पहिले

 भुनाये  हुये ता  से  सेवामुक्त  किये  गये  थे  (१४५  अगस्त
 पत्रों  सहित  १२६,५२  ३४  9% *

 evo  से  पहिले  के  wing  उपलब्ध  नहीं
 ह  वावा  लिमा  SS  SSS

 papa  बेक  लि०  तथा

 १  अप्रैल  REYo  से  पूर्व सेवाम्‌ क्त क्त  किये
 पुर  बेक  लिमिटेड  के  आंकड़े  इन  में  सम्मिलित

 गये  पदाधिकारियों  की  aT  श्रेणी  के  सम्बन्ध
 नहीं  2  क्योंकि  ये  बैक  इस  समय  सामान्य  रूप

 में  सुचना  उपलब्ध  नहीं  हे
 ।  १  अप्रैल  REYo  से  से  कार्य  नहीं  कर  रहे  हे  |

 ३१  जनवरी  2EXR  तक  की  अवधि  की

 श्रपेक्षित  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है
 २.  सरकार  के

 पास  इन  बैंको ंमें  भारतीयों

 तथा  भारतीयों  के  जमा  धन  के  सम्बन्ध  में कौर  सदन  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 अ्रलग  way  कोई  सूचना  नहीं  है  और  न  ही
 सेना  के  ३४१  भूतपूर्व

 दोनों  प्रकार  के  बैंकों  द्वारा  भारतीय  तथा
 कारियों  को  सरकार  के  झधघीन  नौकरी  मिल  गई

 म्रभारतीय  सेवायों  में  विनियोजित
 पूंजी

 थी
 ।  १९४५०  से  पूर्व  के  इसी  प्रकार के  भ्रांकड़े

 उपलब्ध  नहीं  हे  ।
 के  सम्बन्ध में  कोई  सूचना है  ।

 भारत  में  विदेशी  बेक  मोटर  नौका  के  नाविकों  को  कारामुक्ति

 C99.  श्री  एस०  सी०  सिंघल  :  क्या  वित्त  ACTA  श्री  गिडवानी  :  क्या

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :  faa  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सत्य  हे  कि  दस  व्यक्ति  जो  कि  बम्बई विदेशी  बैंकों  तथा  भारतीय

 से  गोधरा  जाने  वाली  एक  मोटर  नौका  के.नाविकਂ
 सुचित  dat  में  जमा  राशि  के  नवीनतम  आंकड़े

 क्या  हे  और  उन  में  भारतीयों  तथा  भ्र भारतीय  बतलाये  जाते  हैं  विदेशियों  के  अधिनियम  केਂ

 के  जमा  धन  प्रतिद्यातक  क्या  अओर  अधीन  गिरफ्तार  किये  गये  थे  न्र ौर  रत्नागिरी

 दोनों  प्रकार  के  बैंकों  ने  भारतीय  के  कारागार  में  निरुद्ध  किये  गये  थे  ?

 तथा  भारतीय  सेवायों  में  कितना  धन  क्या  यह  सत्य  ह  कि  लगभग

 लगाया  gat  ि
 ?  सभी  नाविक  पाकिस्तान  के  राष्ट्रीयजन  थें
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 घ्राण  उन  के  पास  कोई  द्रष्टांक  या  नाविकों  का  इस के  सम्बन्ध  में  निर्यात  पुस्तिका

 प्रमाणपत्र  नहीं  था  ?
 में  ले  जायी  जाने  वाली  वस्तुभ्नों की की

 सूची  दी  हुई  होती  दर्जे  कराई गई  थी  । क्या  यह  सत्य  हैं  कि  उस  मोटर

 नौका ने  १३  PEXR  को  बम्बई  से  उसमें  यह  लिखा  gar  था  कि  इस  जहाज  पर

 एक  निर्बाध  गति  के  प्रमाणपत्र  के  साथ  जिस  में  कोई  माल  नहीं  ले  जाया  जा  रहा  हे  ।

 *"खालीਂ  लिखा  हुमा  था  प्रयाण  किया  था  ?
 श्रीमान्‌

 क्या  यह  सत्य  है  कि  उक्त  मोटर  रत्नागिरी  के  सीमाशुल्क

 नौका  को  भजन  में  खराबी  के  कारण  रत्नागिरी  कारी ने  मोटर  नौका  के  रत्नागिरी

 के  पत्तन  में  wey  लेना  पड़ा  ?
 पहुंचने  पर  इसकी  तलाशी  ली  थी

 are  उसे  नौका  पर  पुस्तिका में  सूचीबद्ध
 क्या  यह  सत्य  ह  कि  सीमाशुल्क

 अधिकारियों  को  रत्नागिरी  पत्तन  में  नौका
 न  किया  gar  जिस  में  कि  हनगल-पुर्जे

 खाद्य  लोहे  का  समान

 की  तलाशी लेने  पर  उस  में  कुछ  करें  मिली
 इत्यादि  मिले  थे  जिन  का  मूल्य

 लगभग
 ata

 उन्हों  ने  इस  बात
 की  सूचना  पुलिस

 कोदेदीथी  ?
 १२,०००  रुपये था  |  क्योंकि इस  बात  का

 सन्देह  था  कि  गोझा  को  अनधिकृत  रूप  से ह
 )  क्या  यह  सत्य  हें  कि  नाविकों  को

 निर्यात  अनुज्ञप्ति  के  )  वस् तुझ ों के  निर्यात
 बाद  में  कारामुक्ति  कर  दिया  गया  था  ?

 करने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  अत: उन उन

 क्या  सरकार  ने  इस  सारी  चीज़  पर  सीमाशुल्क  अधिकारी  ने  अ्रधिकार  कर

 की  कोई  जांच  करवाई  थी  ?
 लिया  किन्तु  जब  यह  ज्ञात  हुआ  कि  वे

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  नाविक  पाकिस्तान  के  राष्ट्रीय जन  थे  प्रौढ़

 जांच  का  क्या  फल  उन  के  पास  कोई  पारपत्र या  द्रष्टांक  नहीं

 श्र वें  संदिग्ध  परिस्थितियों  में  वहां वित्त  staat  एस०  सी०
 :

 नामक  मोटर  नौका  के
 पहुंचे  सीमा  शुल्क  भ्रमणकारी ने  उन्हें

 पुछताछ के  पुलिस को  सौंप  दिया  ।
 दस  नाविकों  को  विदेशियों  के  आदेश  EVs

 के  अधीन  गिरफ्तार  किया  गया  था  तौर  चौबीस  पुलिस  ने  २३  दिसम्बर  PEUR

 को  उन  नाविकों  को  यह  चेतावनी  दे  कर घंटे  के  अन्दर  रत्नागिरी  डिवीज़न के

 मुक्त  कर  दिया  था  यदि  वे  गोझा  जायेंगे सब-डिवीजनल  मजिस्ट्रेट  प्रथम  श्रेणी  के  सामने

 तो  उन्हें वैध  पारपत्रों  कौर  द्रष्टांकों के  बिना पेश  कियां  गया  था  जिस  ने  कि  निवारक

 निरोध  ग्र धि नियम  के  अधीन  उन  के  निरोध  भारत  में  प्रविष्ट  होने  की  झ्र नुम ति नहीं

 दी
 bad

 ी  ।
 केआ देश  दिये  थे

 ।
 उन्हें  रत्नगिरि  के

 कारागार

 में  निरुद्ध  किया  गया  था  ।  तथा  ।  इस  विषय  में  की  गई

 श्रीमान्‌ ।  जब  वे  रत्नगिरि  जांच  का  फल  इस  प्रकार
 :

 पहुंचे थे  तो  उन  में  किसी  के  पास  भी  नौका  पर  बम्बई में  एक  सीमाशुल्क
 द्रष्टांक  नाविकों  का  प्रमाणपत्र  नहीं  पदाधिकारी उस  के  प्रमाण  से  पूर्वे  गया  था
 था |  अर  उस  ने  उसकी  तलाशी  ली  थी  are  उस  में

 मोटर  नौका  ने  ११  दिसम्बर  कोई  झ्रापक्तिजनक  चीज़  नहीं  मिली  थी  ।

 १९५२ को  बम्बई  से  प्रयाण किया  था  कौर  गिरि  में  जो  वस्तुयें  पकड़ी  गई  थीं  वे
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 नौका  वालों  ने  बम्बई से  चलने  के  ea  ata  मंत्री  To
 पी०

 अनधिकृत  रूप  से  रख  ली  थीं  1  रत्नागिरी  OVE महा-भ्रभिरक्षक
 में

 नौका  पर  जो  कल-पुर्जे  मिले  थे  वे  उसी  राज्य  भ्र भि रक्षक  दे

 नौका के  प्रयोग  के  लिये  थे  तौर  उसी  स्वामीਂ  राज्य
 भ्र ति रिक्त  अभिरक्षक  १,१३४

 की  एक  शर  नौका  के  लिये  भी  थे  जो  किਂ
 बीड़ी  के  तम्बाक  पर  उत्पाद  शुल्क

 गोझा में चलती हे में  चलती  हू  कथा  पदार्थ  नाविकों  के

 उपयोग के  लिये  थे  ।
 ८८०.  श्री  जसानी  :  क्या  faa  मंत्री

 यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय  सरकार

 बम्बई के  केन्द्रीय  उत्पाद  समाहर्ता  को  १९५२-५३  में  बीड़ी के  तम् बाक वे के  उत्पाद

 जिंस  ने  कि  इस  मामले में  मध्यस्थता  शुल्क  के  रूप  में  कुल  कितनी

 की  थी  समुद्र  सीमाशुल्क  अधिनियम  १८७८  राशि  प्राप्त

 (१८७८ के  ८)  की  धारा  १६७  (१६)
 चित्त  उपमंत्री  एम०  :

 को  धारा  १६७  (८)  के  साथ  पढ़  कर  उसके
 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  है  |

 adit  जहाज  के  अधिपति
 परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  १६]

 को  १००  रुपये  कौर  स्वामियों  को  Yoo

 रुपये  का  दण्ड  दिया  था  ।  वस्तु भ्र ों  का  निर्यात
 सेनिक  इंजीनिर्यारग  सेवा  के  ठेके

 सरदार  हुक्म  सिह
 इस  शत  पर  करने  दिया  गया  था  कि  उन  का  CCR

 बहादुर  सिंह
 स्वामी  ४,०००  रुपये  की  बेक की  प्रत्याभूत

 दे  अ्रथवा  इतनी ही  राशि  नकद  जमा  करवाये
 क्या  रक्षामंत्री  यह  बतलाने की

 कृपा  करेंगे  कि  क्या  एक  लाख  रुपये  से  अधिक
 श्र  इस  बात  का  वचन  दे  fH  ag

 अर्थात्‌  ढलाई  उत्पादक
 के  सेनिक  इंजीनियरिंग  सेवा  ई०  एस०  )

 ने
 ठेके

 कमान  के  मुख्य  इंजीनियर द्वारा  मंजूर
 के  दो  भागों  दो

 विद्युत्‌  उपकरणों
 का

 किये  जाते  हें
 ?

 इंजन  सहित  तथा  इस  के  साथ  ही  मोटर

 नौका का  भी  आयात  करेगा  ।  युद्धोत्तर
 गिल  में

 पश्चिमी  तथा  दक्षिणी  कमानों  द्वारा  मंजूर

 बम्बई  सरकार के  निश्चय  के  फलस्वरूप  fos  TTT
 ip  ये  इस  प्रकार  के  ठेकों  की  संख्या

 पुलिस  ने  नाविकों  को  चेतावनी  दे  कर  छोड़  कितनी  थी  ?

 दिया

 इस प्रकार के
 ठेकों

 का  कुल  मूल्य

 क्या  था  ?
 भूमि  के  आवंटन  के  सम्बन्ध  में

 पुनरीक्षण  याचिकाएं  ३१  १९४५२  तक  पुरे

 किये  गये  कार्यों का  कुल  मूल्य  क्या  था
 ?

 ८७९.  श्री  माधव  रेड्डी  :
 क्या  पुनर्वास  उपरोक्त  भाग  में  निर्दिष्ट

 मंत्री  पंजाब
 राज्य

 में  भूमि
 राशि  में  से  कितना  धन  दिया  गया  था  ?

 के  आवंटन के  सम्बन्ध  में  उन  पुनरीक्षण
 रक्षा  संगठन  मंत्री

 : याचिकाओं  की  संख्या  बतलाने  की  कृपा

 करेंगे जो  कि  २१  ey aH fraifad तक  निर्वासित  जी  at  |

 सम्पत्ति  के  प्रान्तीय  अभिरक्षक  से  एक  विवरण  सदन

 तथा  प्रान्तीय  अतिरिक्त  अभिरक्षक  द्वारा  पटल  पर  रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट

 निपटाई  नहीं  जा  सकीं ?  ¢;  अनुबन्ध
 संख्या

 29|
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 अगस्त  १९४७  से  पूरव  किये  गये  काय  के  ठेके  पुनर्वास  मंत्री  (att  ए०  पी०

 ८८२.
 सरदार  हुक्म  सिह :

 से  तक  ।  जानकारी  एकत्रित

 श्री  बहादुर  fag:  की  जा  रही हे  कौर  सदन

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  क  ,  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 कृपा  करेंगे  कि  व्या  रक्षा  विभागों  ई०
 आदिवासियों  की  सामाजिक  तथा  आधिक

 एस  सेनिक  AAA  तथा  के  अगस्त
 उन्नति के  अनुदान

 १९४७  से  पुर्व  किये  गये  कार्यों  केਂ  ठेकों  सम्बन्धी
 ८८४.  श्री  संगण्णा  :  )  क्या  गृह-काय

 कोई  दावे  विभाजन  के  पश्चात्  पड़ताल के  लिये
 मंत्री  ag  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  वित्तीय

 पाकिस्तान को  निर्दिष्ट किये  गये  थे  ?
 वर्ष  PEYR-KR  में  भ्रादिवासियों  तथा

 यदि  तो  इस  प्रकार  निर्दिष्ट
 अनुसूचित

 जातियों  सामाजिक  तथा

 दावों
 का  मूल्य  क्या था  ?  अ्राथिकਂ  उन्नति के  लिये  राज्यों  के  हाथ में

 शब  तक  पाकिस्तान  द्वारा  पड़ताल  जो  केन्द्रीय  प्रनुदार  दिये  गय ेहू  उन  उन
 राज्यों

 किये  गये
 दावों  मूल्य क्या  है  ?  ने  उन  के  निम्नलिखित  मदों  में  वितरण

 क्या  पड़ताल  किये  गये  सभी  के  लिये  अनुपात  रखा  ह  (१)  शिक्षा

 (२)  कृषि  (३)  ग्रामीण  सड़कों का  निर्माण
 दावों  का  भुगतान  किया  जा  चुका  है

 ?

 रक्षा  संगठन  मंत्रो  (att  ि
 झर  (४)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पानी  का

 सम् भरण ? जी  हां  ।  २३९६  दावे  पाकिस्तान  को

 निर्दिष्ट  किये  गये  थे  |  उन  उन  राज्यों ने  उपरोक्त

 95.05  लाख  |  मदों के  लिये  अंशदान किया  हे  उस  का

 Pokey  लाख  |
 केन्द्रीय  अनुदानों  से  क्या  अनुपात  हे  ?

 (4)  कुल  €.११  लाख  रुपयों  के  दावों  गह-काय॑  उपमंत्री  (att  :

 तथा  ।  एक  जिस  में
 का  भुगतान  किया  जा  चुका  हे  ।  पड़ताल

 किये  हुए  दावों में  से  १.०४  लाख  रुपये  की  राशि
 विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  संविधान  के

 ११  २७५  के  अधीन  अनुसूचित
 का  भुगतान कभी  पद  है  ।

 जातियों  के  कल्याण  के  लिये  तथा  अनुसूचित

 विस्थापित  बालकों  को  संस्थायें  क्षेत्रो ंके  प्रशासन  स्तर को  ऊंचा  उठाने  के

 faa  बनाई  गई  योजनायें  को  क्रियान्वित

 Ce
 सरदार  हुक्म  सिह :
 at  बहादर  fae  :

 करने  के  लिये  दिये  गये  अनुदान  दिये हुए  हूं

 क्या  पुनवासी  मंत्री  age  बतलाने  की  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  र  देखिए

 कृपा  करेंगे  :  परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  १८]

 दिल्ल  में  स्कूल  जाने  की  शरायु  अनुसूचित  जातियों  के  कल्याणार्थ  राज्यों

 के  विस्थापित  बालक  कितने  को  भ्रनुदान देने  के  संविधान में  कोई

 उपबन्ध  नहीं  हूं  ।
 इस  प्रकार  के  कितने  बालक

 दिल्ली  के  स्कूलों  में  प्रविष्ट  किये  गये  इम्फाल नगर  कोष

 CC%  श्री  रीडिंग  किलिंग  :  क्या fara  रूप  से  इन  बालकों  के  लिये

 कितनी  संस्थायें  खोली  गई  हूं  ?  राज्य  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :
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 इम्फाल  कोष का  PEYL-UR  णकिस्तांन  द्वारा  सामान्य  भन्रिष्प  निधि

 तथा  १९४२-५३  में  वार्षिक  wa  तथा  तथा  निवृति  वेतन  के  दायों  का

 व्यय  कया  हुमा ;  हस्तान्तरण  व  पड़ता

 उपरोक्त  वर्षों  में  इस  की  are केਂ
 ८८६.  श्री  गिडवानी  क्या  qa

 ate  मंत्री  यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे  कि  क्या
 मुख्य  स्रोत  तथा  व्यय

 की
 मद्दे  क्या  थीं

 पाकिस्तान  नें  सामान्य  भविष्य  निधि  तथा

 इम्फाल  नगर  कोष  के  सम्बन्ध  वेतन  के  हस्तान्तरण  व  पड़ताल

 में  सामान्यतया  कब  सनौर  FA  ग्रायव्यय
 सम्बन्धी  भारत-पाकिस्तान  करार  के  उपबन्धों

 के  प्राक्कलनों  तथा  शभ्रावंटनों  को  तैयार  करता
 a

 को  क्रियान्वित  किया  है  ?

 ह  प
 ३१  १९४३  तक  विभिन्न

 इम्फाल नगर  -  कोष  के  लेखे  की  श्रेणियों
 के  कुल  कितनी  राशि

 सामान्यतया
 कौन  लेखा-परीक्षा  करता  के  इस  प्रकार  के  दावे  ay  करवाये  गये

 कौर  हे
 ?

 पाकिस्तान  ने  कितनी  राशि  की
 करदाता  इम्फाल  नगर  कोष  की

 बायटिक  श्राय  तथा  व्यय  कैसे  जान  सकते  ह  ?  पड़ताल  की  हैे  ?

 गृह-किये
 aaT  राज्य  मंत्री

 wa  तक  दावेदारों  को  कितनी

 राशि  दी  गई  हूँ
 ?

 :

 <
 क्या  इन  दावों  के  सम्बन्ध  में

 ay  २६५  ा ०  पा०  स्तान  से  कोई  धन  राशि  प्राप्त  हुई  है  ?

 PEYL-UR  राय  855,840  १४

 व्यय  wv
 पुनर्वास  मंत्री  ए०  पी०

 ८८,  2192.0
 जी  हां  |

 PEXQ-K3  ®;  २,६२९  ७  €

 (१)  सामान्य  भविष्य  निधि
 RRAGLO  १५  १०

 ७१.२९  लाख  रुपये  |

 १९५२  से

 फरवरी  PEKR
 (२)  निवृत  वेतन  २.०५  लाख

 रुपये  प्रति  मास  ॥
 तक

 )
 (१)  सामान्य  भविष्य  निधि

 एक  विवरण  जिस  में  विस्तृत
 १३.६१  लाख  रुपये  |

 ब्यौरा दिया  gare  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  2@ |
 (२)  नीति  वेतन  CQ.EYO  रुपये

 तथा  ७६  पौंड  प्रति  मास  ॥

 नगर  कोष  समिति  प्रति  वर्ष
 भाग  में  बतलाई गई  राशि

 ara  मास  में  मुख्य  aaa  की  स्वीकृति
 जिस  की  कि  पाकिस्तान  ने  पड़ताल  कर

 से  झायव्ययक के  प्राक्कलन  तथा  आवंटन  तैयार  ली  भुगतान  का  अधिकार  दे  दिया  गया

 करती है  भुगतान  की  गई  राशि  के  सम्बन्ध  में

 भ्राता  |  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  ह  भर  यदि

 समय  सदन  पटल  पर  रख  दी  जायेगी ।
 यह  जान  री  नगर  कोष  समिति

 के  कार्यालय  से  प्राप्त  की  जा  सकती  हैं  ।  दोनों  देशों  के  मध्य  वर्तमान

 व्यवस्था के  भ्रन्तगंत  भारत  का  प्रत्येक
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 इन  बातें  की  शिकायत  करने

 तैयार  कर  के  पाकिस्तान  के  उस  लेखा
 वाले  के  साथ  छान  बीन  की  गई

 थी
 कौर  जाच

 करी  को  भेज  देगा  जिस  के  कहने  से  कि
 करने  पर  यह  पता  लगा  था  कि  कोई  सार युक्त

 भुगतान  क्रिया  गया  पाकिस्तान  के  लेखा
 प्रमाण  नहीं  था  जिस  से  कि  कोई  अपराध  सिद्ध

 पदाधिकारी  से  उसी  प्रकार  अनुसूची
 हो  सके  |  विशेष  रूप  से  यह  शिकायत  बिल्कुल

 प्राप्त  होने  पर  दोनों  लेखा  पदाधिकारियों  के

 कट  ,
 कौर  पुरानी  थी  कौर  इस  की  पड़ताल

 मध्य  विनिमय  की  गई  अगत  तथा  प्रेषित  ठीं  हो  सकती  थी  बन्द  कर  दो

 अनुसूचियों  से  कुल  देय  या  प्राप्य  राशि  निकाल
 गर  थी  ।

 जायेगी  ate  दोनों  देवों  में  से  जिस  देश

 को  जितनी  कुल  uf  देनी  होगी  उस  का  विश्वविद्यालयों  को  अनुदान

 भुगतान  एक  दर्गनी  हुंडी  के  द्वारा  कर  दिया  ८८८.  सेठ  गोविन्द  व्या  दिना

 जायेगा  |  इस  व्यवस्थ  अन्तर्गत  इन  दावों  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  fa

 के  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान  से  जो  धनराशि  क्या  सरकार  राष्ट्रभाषा  की  उन्नति  तौर  प्रचार

 प्राप्त  हुई हे  वह  सम्बद्ध  लेखा  पदाधिकारियों  की  दृष्टि  से  हिन्दी  माध्यम  द्वारा  उच्चतम

 शिक्षा  देने  वा  ay  संस्थाओं  और  विश्वविद्यालयों से  एकत्रित  की  जा  रही ह  और  यथा  समय  दी  घ्

 को  कुछ  विशेष  waar  देने  का  विचार  कर
 ही  इस  सम्बन्ध  में  एक  विवरण  सदन  पटल  पर

 रख  दिया  जायेगा  |  रही हैं  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक
 गुड़गांव  में  कुओं  का  निर्माण

 नसीब  न  मंत्री  :

 ८८७.  श्री  जांगड़े  :  क्या  गृह-कार्य  मं
 दी

 केन्द्रीय  व्रिदवविद्यालयों  को  छोड़ कर  चाहें

 य  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 शिक्षा  का  माध्यम  कुछ  भी  हो  विश्वविद्यालय

 की  दीक्षा  के  विषय  में  राज्य  सरकारें  उत्तरदायी क्या  विशेष  पुलिस  प्रतिष्ठान

 क्  हूं  ।  दिल्ली  तथा  बनारस  हिन्द  विश्वविद्यालय
 गुड़गांव  में  दिल्‍ली  उड़ान

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  केंद्रों  के
 के

 हिन्दी  विभागों  के  विस्तार  के  लिये  एक

 निर्माण  के  सम्बन्ध  में  धोखे  की  शिकायतें  योजना  पहले  ही  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  की

 मिली  कौर  जा  चुकी ह
 प्रौढ़

 उन  के  लिये  अनुदान  मंजूर

 हो  चुके  हूं  ।

 यदि  तो  इस  विषय
 इलाहाबाद  तथा  लखनऊ  विर्क

 में  कोई  जांच  की  गई  कौर  उस  क्या  विद्ञालय  के  हिन्दी  विभागों  के  विकास  के  लिये

 परिणाम  हुमा
 ?

 भी  योजनायें  विचाराधीन  हें  ।

 पंजाब  में  विस्थापित  व्यवसायों  का  कला
 गह-का्य तथा राज्य तथा  राज्य  मंत्री  :

 तथा  शिल्पकला  में  प्रशिक्षण
 विशेष  पुलिस  प्रतिष्ठान  को  अगस्त  १९५०

 में  केन्द्रीय  लोकਂ  निर्माण  विभाग  द्वारा  बनाये  ८८९.  प्रो०  Sto  सी०  शर्मा  :

 गये  १४  कामों  के  सम्बन्ध  में  एक  शिकायत  मिली  क्या  पुनर्वास  मंत्रीਂ  यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे

 थी
 ।  इन  में  १६४३ में  गुड़गांव  कक झडे

 पर  कि  १९५१  तथा  १९५२  में  पंजाब के  विभिन्न

 बनाये  गये  कतिपय  हूरों  का
 भी

 उल्लेख  था
 प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  कितने  विस्थापित  व्यक्तियों

 >
 हस  शिकायत  में  बिशेष  ब्यौरा  नहीं  दिया  को  विभिन्न  कलाओं  तथा  दित्पकलाओं  में

 हुमा  था  प्रशिक्षित  किया  गया  ?
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 उन  में  से  कितनों  को  उन  कि  सरकार को  यह  विदित  है
 कि

 कलाओं  की  आगे  और  दिक्षा  लेने  के  लिये  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  विद्याथियों की  सहायता

 ऋण  या  अनुदान  के  रूप  में  सरकारी  सहायता
 नामक  संघटन  विद्यमान  है  ?

 दी  गई
 थी

 जिस  में  कि  उन्हें  प्रशिक्षित  किया  क्या इस  संघटन  की  कोई  शाखा

 गया  था  ?

 भारत  में  कार्य  कर  रही  है
 ?

 इस  अवधि  में  हस  प्रकार  के

 प्रशिक्षित  व्यक्तियों  को  कितनी  राशि  ऋण
 (7)  इस  के  कार्य  क्या  हैं  र  इस  के

 पदधारी कौन  कौन  हैं  ?
 या  अनुदान  के  रूप  में  दी  गई  थी  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  बेश्ञामिक

 पुनर्वास  मंत्री  ए०  पी०  :
 अनुसन्धान  मंत्रो

 :

 से  तक  ।  जानकारी  एकत्रित  की
 श्रीमान्‌  |

 जा  रही  है  कौर  यथा  समय  सदन  पटल  पर

 रख  दी  जायेंगी ।
 तथा  जानकारों  एकत्रित

 की  जा  रही है  और  बाद  में  दे  दी  जायेगी
 रक्षा  सेवाओं  के  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन

 CQO,  सरदार  ए०  एस०  सहगल  बुनियादी  शिक्षा

 क्या  वित्त  मंत्री  ae  बतलाने  की  HAT  ८९२.  श्री  टी०  Gao  ए  चेट्टियार  3

 करेंगे  कि  क्या  विभिन्न  रक्षा  सेवाओं  %268-
 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बतलान  की  कृपा  करेंगे  :

 ५०  तथा  १९५०-५१  के  लेखा-परीक्षा

 बदन  सिद्ध  के  समक्ष
 रख

 दिये  गये  हें
 ?  PAKR-4Y  के  आयव्ययक  मे

 बुनियादी  तथा  समाज  शिक्षा  के  feat  जो
 यदि  तो  सरकार  का  इन

 प्रतिवेदनों  कब  तक  सदन  के  समक्ष
 १९८  लाख  रुपये  व्यवस्था  की

 हुई  हैं

 उस  में  से  ब/नयादी  और  कितना

 रखने  का  विचार  है  ?

 समाज  दिक्षा  पर  व्यय  करने
 का

 विचार
 वितत  एम'०  सी'०  और

 तथा  आशा  हू ँकि  2 eet °
 इस  में  से  कितना  राज्यों  को

 का  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन  चालू  सत्र  में

 सदन  पटल  पर  रख  दिया  जायगा  ।
 उत  के  स्व विवेकानुसार  व्यय  करने  के  लिये

 दिया  जाने  का  विचार हैं  तथा  कितना  सीधा

 १९५०-५१  का  प्रतिवेदन  राष्ट्रपति  के
 संस्थाओं  को  बांटन  का  दिवार  हं

 नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  द्वारा  अभी

 प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  है
 ।

 इस  का  कारण  यह  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक

 है  कि  लेखा  परीक्षा के  लिये  सम्बद्ध
 दस्तावेजों

 अनुसंधान  मंत्री

 की  प्राप्ति में  विलम्ब  तथा  कठिनाई  के  कारण  तथा  ।  बुनियादी  तथा  समाज  दिक्षा

 कतिपय  बड़े  बड़  सौदों  की  लेखा-परीक्षा
 के  लिये  अभी  तक  कोई  अलग  अलग  आवंटित

 अभी  तक  पूरी  नहीं
 की

 जा
 सकी

 है
 ।

 आशा  नहीं  किये  गये  हे  क्योंकि  वास्तविक  वितरण

 है  कि  PEK oak 2  का  प्रतिवेदन  भी  चालू  मुख्यतया  राज्यों  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  ATT  ATTY

 सन्न  में  सदन  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।  पर  frit  इस  सारे  विषय  की

 परीक्षा की  जा  रही  *है  । अन्तर्राष्ट्रीय  विज्ञाथियों को  सहायता

 ८९१.  श्री  के०  सुब्रह्मण्यम
 +e  क्या

 स  ललन  लम
 निक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 GIPD-—  HS-
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 भाग  -प्रश्न
 और

 उत्तर  से  पृथक  कार्यवाही eee  ae  एएल टना टच  ८

 विषय-सची

 श्रनपस्थिति  की  श्रीमती  [zs  भाग  २८१४]

 भ्रनुदानों  की  मांगें  भाग

 मांग  संख्या  तथा  उद्योग  मंत्रालय  [FSS  भार  VWLVV-—-VEVE |

 मांग  सख्या  २--उद्योग  [73  भाग  VELV--VCVE |

 मांग  संख्या  सूचना  तथा  सांख्यकि  भाग  VLLV--VL¥E |

 मांग  संख्या  ४--वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  के

 अन्तरगत  प्रवीण  विभाग  तथा  व्यय  [ass  भाग  २८१४--२८४७]

 मांग  संख्या  ११०--वाणिज्य  उद्योग  मंत्रालय

 का  पंजी  व्यय  [Tss  भाग

 खादी  तथा  अन्य  हथकरघा  उद्योग  विकास  पर

 अ्रतिरिकत  उत्पादन  शल्क )

 विधेयक--श्रसमाप्त  पृष्ठ  भाग  ८४७--२८७७]
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 संसदीय वाद  विवाद

 (  भाग  Jaga  और  उत्तर  से  इथर  कार्यवाही  )

 a  ना शापफीय इंतान्ठ मगाणनाााा्ाारणानुतारननणगाानाा  शाए

 RCL  vee

 cy च्च्
 में  जो

 at
 किया  है  उसके  लिये  उसे

 बधाई  देता  हूं
 ।

 विभिन्न  क्षेत्रों
 में  मंत्रालय  ने

 ४  १९५ ३  स्थिति
 पर  जो  काबू  पाया  है  उस  के  लिये

 वह  हमारी  का  पात्र  है  ।  मंत्रालय  का

 की  बठक  दो  बजे  समवेत  हुई  |
 प्रशासनिक नियंत्रण  भी  प्रशंसनीय  रहा  हे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  आसीन  हम  अपने  अनुभव  से  यह  कह  सकते  हैं  कि

 प्रश्न  कौर  उत्तर
 संसदीय समय  का  अधिकांश  भाग  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  के  कार्य  में  ही  बिताया
 भाग  १)

 गया हू  जिसका wa  यह  है  कि  उस  की

 अनुपस्थिति
 की

 अनुमति  वालियां  बहुत  व्यापक  रही  हें  ।  गत  वर्ष इस

 उपाध्यक्ष  महोदय  ः  मुझे  श्री  कामाख्य  मंत्रालय  से  संबंधित  कई  क़ानून  बनाये  गये

 ware  त्रिपाठी  से  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ  है  जिस  में
 और  अभी  बहुत  से  विधेयकों  पर  विचार

 किया  जाना  शेष  हैं  ।
 उन्होंने  लिखा  हैं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन

 की  बागान  समिति  की  ब  जिसमें  शामिल

 स्वयं  रिपोर्ट  में  जो  मंत्रालय  से  प्राप्त
 होने  के  लिये  ag  हवाना  गये  हुए  २८

 ह  १९५३  को  समाप्त  होगी  ।  वह  लिखते  हुई है  यह  कहा  गया  है  कि  वर्ष  2S4R  एक

 हैं  कि  इस  के  बाद  वह  दो  महीने  अमरीका का  बहुत  कठिन
 था  ।  हमें  यह  जान  कर  बड़ा

 दौरा  करने  के  लये  जाना  चाहते  हें  और
 संतोष  होता हैं

 कि  विभिन्न  क्षेत्रों  में  उत्पादन

 इस  कारण  उन्होंने  संसद  से  अनुपस्थित  रहने  काफी  अच्छी  मात्रा में  हुआ  है  ।  आंकड़ों  के

 देखने  से  पता  चलता  है  कि  कपड़े  का  प्रति  व्यक्ति की  अनुमति  मांगी  है  ।

 क्या  सदन  उन्हें  वर्तमान  सत्र  के  अन्त
 उत्पादन  लगभग  १४  गज  है  ।  परन्तु  इस  के

 साथ  साथ  अन्य  कई  उद्योगों  को  कठिनाइयों तक  अनुपस्थित  रहने  की  अनुमति  देता  ह  ?

 अनुमति दी  गई

 का  सामना  भी  करना  पड़ा  है  ।  हस्तकरघा

 उद्योग  तथा  अन्य  कुछेक  कुटीर-उद्योगों  की

 अनुदानों  की  मांगें
 स्थिति  काफ़ी  खराब  हो  गई  थी  ।  मुझे  यह  तो

 पता  नहीं  कि  सरकार  ने  इस  विषय में  क्या

 उपाध्यक्ष  मेट्रो  :  सदन  अब  वाणिज्य
 क़दम  उठाये  परन्तु  मुख्य  कठिनाई  यही थी  कि

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  से  संबंधित  अनुदानों  सरकार  ने  कार्यवाही  करने  में  बहुत  ढीलेपन
 की  मांगों  पर  अग्रेतर  चर्चा  करेगा  ।  तथा  धीमापन  से  काम  लिया  ।  हस्तकरघा  उद्योग

 श्री  ए०  एस०  ame  :  में  लगे  सेकड़ों  लोगों  के  कष्ट  सरकार के  सामने

 वाणिज्य
 तथा  उद्योग

 मंत्रालय  ने  वर्ष  १९५२  शुरू  में  ही  रख  दिये  गये  परन्तु  सरकार
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 To  एम०

 उस  समय  तक  शान्त  बैठी  रही  जब  कि  स्थिति  मामले  में  कुछ  करे  और  सरकारी  दल  अपनी

 उस  के  काबू  से  बाहर  हो  गई  ।  में  इस  बात  को  रिपोर्ट  पेश  बहुत  से  बागीचे  बन्द  हो  गय े।

 मानता  हू ंकि  सरकार के  सामने  जटिल  चूंकि  यह  एक  संगठित  उद्योग  सरकार

 समस्यायें  होती हैं
 और  उसे  उन

 पर  विचार  इस  के  बारे  में  और  तथ्य  प्राप्त  कर

 करना  होता  हैं  ।  उदाहरण  के  सकती  और  wana के  समय

 लिये  मिलों  पर  मोतियों  बनाने  उद्योग  की  सहायता के  लिये  आ  सकती थी  ।

 सें  ६  प्रतिशत की  पाबन्दी  को  परन्तु  इस  वर्ष  जनवरी  तक  कुछ  नहीं  किया

 लोगों  ने  अच्छा  भी  कहा  और  बुरा भी  कया  |  अब  एक  नई  समिति  की  नियुक्ति के

 मुझे  पता  चला  हे  किं  इन्हीं  सरकारों  ने  जो  बारे  में  सुना जा  रहा हूँ  ।

 हस्तकरघा उद्योग  को  संरक्षण  देने  के  लिये

 कहा  करती  थीं  इस  पाबन्दी को  हटाने  पर  देश  के  अन्दर  चाय  की  खपत  बढ़ाने  पर

 जोर  दिया  था ।  विरोधी  दल  के  सदस्य  भी  में  वाणिज्य  मंत्रालय  को  बधाई  देता  हूं
 ।

 पहले  तो  हस्तकरघा  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  गत  वर्षों में  खपत  १२००  लाख  पौंड से

 के  लिये  बड़ी  बड़ी  बातें  किया  करते  थे  परन्तु  १८००  लाख  पौंड  से  भी  अधिक  हो  गई  है

 अब  कुछ  दिन  हुए  कम्युनिस्ट  सदस्य  श्री
 रबर  उद्योग  की  कठिनाइयों  को  मंत्रालय

 राघवय्या  ने  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  से
 के  सामने  रखा  जा  चुका  ह  और  हमें  यह  जान

 यह  प्रश्न  पूछा  था  कि  क्या  इस  पाबन्दी के  कर  संतोष  हूँ  कि  वह  आवश्यक  क़दम  उठा

 फलस्वरूप  मिलों  के  उत्पादन  पर  प्रभाव
 रहा है  ।

 नहीं  पड़ेगा  और  क्या  इस  से  सेंकड़ों  व्यक्तिਂ

 बेकार  नहीं  हो  जायेंगे  ।  यह  मानना  होगा  जहां  तक  काफ़ी  का  मंत्रालय ने

 कि  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  बड़ी  उलझन  उस  के  दामों  में  वृद्धि  होने  पर  असंतोष  प्रगट

 किया  है  परन्तु काफ़ी  बोर्ड के  चेयरमेन ने

 मंत्रालय  पर  यह  आरोप  लगाया  ह  कि  उसने

 यह  ठीक  ही  है  कि  हम  खादी  तथा  काफ़ी  के  दामों  में  वृद्धि  होने  के
 समय

 भी

 हस्तकरघा  उद्योग  को  अपनी  व्यवस्था  निर्यात  को  जारी  रखा  ।  वाणिज्य  मंत्रालय

 में  उचित  स्थान दें  ।  इस  को  उन्नत करने  को  इस  विषय  में  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  करनी

 के
 लिये  हमें

 प्रोत्साहन
 देना

 चाहिये
 ।  वर्ष  हे  ।

 १९५१  में  हस्त करघों  की  अनुमानित  संख्या

 २८  लाख  थी  |  मद्रास  में  इन  की  संख्या  cw
 अब  में  कुछ  व्यापारिक  फ़सलों  को  जेसे

 लाख है
 और  त्रावणकोर-कोचीन में  C¥8,000|

 काली  काजू  ,  हल्दी

 और  अगिया  घास  को  निर्दिष्ट  करूंगा  |
 हमारे  राज्य  में  भी  नारियल-जटा उद्योग  के

 बाद  यही  सब  से  अधिक  महत्वपूर्ण  उद्योग
 जहां  तक  मेरे  राज्य  तथा  मलाबार  का

 है
 ।

 हमारे  राज्य  के
 दक्षिणी

 भाग  में  दक्ष  संबंध  हैं  ये  फ़सलें  जीविका-उपजाने  की  मुख्य

 बुनकर  हैं  ।  साधन  हैं  ।
 काली  मिले  से  हमें  बहुत  से  डालर

 चाय  उद्योग  में  क़ीमतों  में  कमी  होने  के  प्राप्त  होते  हूं  और  काजू  भी  हमारे  लिये  काफ़ी

 बारे  में  उत्पादक बहुत  चिन्तित  थे  और  महत्वपूर्ण  है  ।  इन  दो  वस्तुओं  की  दो  तिहाई

 उन्होंने  अप्रैल  १९५२  में  ही  इस  संबंध  में
 मांग  भारत  द्वारा  पुरी  की  जाती  है  ।  पिछले

 अभ्यावेदन  किया  था  ।  जब  तक  सरकार  इस  देनों  इन  वस्तुओं  में  बहुत  जल्दी  जल्दी  तेज़ी
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 आर
 मन्दी  आती  रही  है

 ।
 काली  firs  का  में  पहले  कह  चुका  हूं  कि  इस  समय  जो  क़ीमत

 निर्यात  काफ़ी  गिर  गया  है  ।  अगिया  घास  ह  उससे  उत्पादन लागत  भी  नहीं  निकल

 सकती त्रावणकोर-कोचीनਂ  और  दक्षिण

 कनाड़ा  में  बहुतायत  से  उगाई  जाती  परन्तु

 इस  समय  उन  की  कीमतें  उत्पादन  लागत  से
 अब  में  काजू  को  लेता  हूं  ।  वर्ष  १९५२

 में  हम  ने  लगभग  २६,०००  टन  का  निर्यात
 भी  कम  हें  ।

 किया  और  हमें  १२  करोड़  प्राप्त  हुए  ।  वर्ष

 काली  मिले  के  निर्यात से  हमें  १८  से  २५
 १९५१  में  हम  ने  २३,५००  टन  का  निर्यात

 किया और  ९  करोड़  ७६  लाख  रुपये  प्राप्त
 करोड़  के  लगभग  विदेशी  ar  प्राप्त  हो  रही
 =
 है  ।

 गत  ay  यह  केवल  १८  करोड़  ही  थी  ।  किये  ।  काजू  की  कीमतों  में  काफ़ी

 एक  वर्ष  केवल  काली  fra  से  हमें  पांच  करोड़
 चढ़ाव  हुआ  है

 ।
 इस  फ़सल  को  प्रोत्साहन

 देने  का  एक  लाभ  और  इससे हम  भूमि निर्यात  em  के  रूप  में  प्राप्त  हुए  थे  ।  इसलिये

 सरकार  का  यह  देखने  का  ं कतब्य  हूँ  कि  यह  के  कटाव  को  रोक  सकेंगे  ।  दामोदर  घाटी

 उद्योग  दिन  पर  दिन  उन्नति  करे  ।  गत  वर्ष  क्षेत्र  में  जो  अनुसन्धान हुए  हैं  उन  से  यह  सिद्ध

 कीड़ा  लग  जाने  के  परिणाम  स्वरूप  अमरीका  हुआ  है  कि  काजू  के  पेड़  उगा  कर  भूमि के

 को  हमारे  निर्यात  में  २०  प्रतिष्ठित की  कमी  कटाव  को  सफलतापूर्वक रोका  जा  सकता है  |

 हो  गई  थी  ।  यदि  सरकार ने  काली  मिले  की
 मेरा  सुझाव  है  कि  एक  ना

 क़िस्म  की  जांच  की  कोई  व्यवस्था  की  होती  तुरन्त  ही  स्थापित ८  किया  जाये  ।  वाणिज्य

 तो  हमारे  निर्यात  में  इतनी  कमी  नहीं  होती  ।
 तथा  एवं  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालयों

 कीड़ा  लगने  के  मुख्य  कारण काली  मिर्चों  का
 में  परस्पर  समायोजन  भी  अधिक  होना  चाहियें

 समय  से  पहले  तोड़ा  जाना  और  मिलावट  ताकि  इन  वस्तुओं  की  क़िस्म  ठीक  बनी  रहे

 में  चाहता हूं  कि
 सरकार

 इस
 विषय  में

 संबंधित  और  इन्हें  यथासंभव  अधिक  मात्रा  में  विदेशों

 संस्थाओं एवं  व्यापारमंडलों  से  राय ले  कर
 को  निर्यात  किया  जा  सके  ।  इस  पद्य  के  अधीन

 कुछ  अनुसन्धान  कराये  ताकि  क़िस्म  ठीक
 एक  विपणन  समिति  भी  स्थापित  की  जा

 बनी  रह े।  सकती है  जो  विक्रय  संबंधी  सुविधाओं  को

 बढ़ाये  और  मिलावट जैसी  बुरी  बातों  को
 जहां  तक  अगिया  घास  का  संबंध

 दूर  करे  |

 हम  ४००  से  ६००  ठने तक  तेल  निर्यात कर

 रहे
 ror’  इन प्रस्थापनाओं के  साथ  में  अपना  भाषण
 xd  ।  इस  उद्योग में  भी  सुधार की  काफ़ी

 समाप्त  करता  हूं  ।

 गुंजाइश  है
 ।

 पहले  हम  अमरीका
 की  ९०

 प्रतिशत  जरूरत  को  पूरा  करते  थे  और  अब  श्री  वेलायुद्ध  व  मावेलिक्करा

 केवल  २८  या  ३०  प्रतिशत  कर  रहे  हैं  जातियां  )  :  मेरा  विचार

 अन्य  उत्पादक  राज्यों  ने  अगिया  घास  के  है  कि  गत  चार  वर्षों  में  विदेशी  अन्तर्देशीय  एवं

 तेल  की  कीमतों को  स्थिर  रखने  तथा  उस  अन्तर्राज्यीय व्यापार  के  संबंध  में  हमारी जो

 की  क़िस्म  बनाये  रखने  के  बारे  में  क़दम  वित्तीय नीति  रही  ह  वह  ठीक  नहीं थी
 ।  यदि

 उठाये  1  १९४६ में  इस  तेल  की  बारह  आयात  तथा  निर्यात  नीति  जिसका  सरकार

 बोतलों  की  क़ीमत ५५  रुपये  थी  ।  उसके  बाद  अनुसरण कर  रही  इतिहास  देखा  जाये

 वह
 Yoo

 रुपये  तक  हो  गई  फिर  यह
 तो

 पता  चलेगा
 कि

 हर  विषय  में  सरकार

 ६५रुपये  हुई  और
 अब  लगभग

 ९०  रुपये
 है

 |  को  बहुत  काफ़ीਂ  नुकसान  उठाना  पड़ा है
 ।
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 आयात  तथा  निर्यात  नीति  में  हर  वर्ष  या  हर  हैं  किन्तु  मेरी  यह  शिकायत  हैँ  कि  औद्योगिक

 छठे  महीने  में  परिवर्तन  किया  जा  रहा  विकास  के  संबंध  में  गैर  सरकारी  उपक्रमों  को

 माननीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  को  पता  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  गया  है  ।  चीन  में

 चढ़ा  होगा  कि  आयात  व  निर्यात  नीति  में  जहां  साम्यवादी  सरकार  गेर  सरकारी

 इतनी  Heal  जल्दी  परिवर्तन  करने से  सरकार  उपक्रमों  को  अपने  औद्योगिक  विकास  के  लिये

 को  बहुत  नुकसान हुआ  है
 सब  पुकार  का  प्रोत्साहन  दिया  गया  था  |

 अब  विदेशों  विशेषतः  अमरीका  हम  गेर  पुरकारी  उपक्रमों  को  प्रोत्साहन

 और  इंग्लैंड से  होने  वाले  व्यापार के  प्रदान  दे  कर  अपने  उद्योगों का  विकास  कर  सकते हें  |

 पर  आता  जब  पाकिस्तान तथा  अन्य  देशों  मेंने  व्यापार  wee  में  दिये  गये  प्रधान

 ने  साम्राजीय रियायतें  खत्म  कर  दी  हूं  तो  मंत्री  के  तथा  इस  सदन  में  दिये  गये  वित्त  मंत्री

 फिर  क्या  कारण  हें  कि  भारत  इन्हें  जारी
 के  भाषण को  पढ़ा  है  ।  भ  समझता  हुं  कि  उन्होंने

 जब  माननीय  वाणिज्य  वह  सदन  के  केवल
 भी  गैर  सरकारी  उपक्रमों  को  प्रोत्साहन  देने  की

 सदस्य  मंत्री  तो  वह  साम्राजी
 आवश्यकता  नहीं  समझी  |  इसका  परिणाम  यह

 शिकायतों  के  बहुत  खिलाफ़ थे  ।  अब  उन्हें

 इसन  रियायतों  को  समाप्त  कर  देने  का  अवसर
 हुआ  फि  इस  से  काफी  नुकसान  हुआ  और

 विनियोजकों  में  एक  प्रकार  के  भय  की  भावना

 मिल  गया  है  ।  गतवर्ष  पाकिस्तान ने  साम्प्राजीय
 आ  गई  |  इसी  कारण  हमें गर  सरकारी  लोगों

 रियायतों  में  काफ़ी  कमी  कर  दी  जिसका
 से  धन  नहीं  मिल  रहा हं  और  हम  दूसरे  देशों

 नतीजा  यह  हैं  कि  पाकिस्तान  सरकार  को
 से  सहायता  लेने  के  लिये  मजबूर  हें  ।  आज

 बहुत  लाभ  हुआ  है  ।  पाकिस्तान  बजट
 जब  मध्य  श्रेणी  के  लोग  इन  उद्योगों  में  धन

 फ़ायदे  का  बजट  हैं  जब  कि  भारत  का  घाटे
 लगा  रहे  हे  तो  में  समझता  हूं  कि  सरकार  की

 का  |
 नीति  इन  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  की

 महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  नहीं हैं  |

 आसीन
 मुझे  अपने  राज्य  के  औद्योगिक  विकास के

 हमारी  कठिनाई  पश्चिम  के  देशों  के  साथ  सम्बन्ध  में  एक  wet  कहना  ह  ।  नारियल

 व्यापार  करने  की  ही  नहीं  वरन्‌  पव  के  देशों  जटा  उद्योग  के  लिये  एक  ईरोड  बनाया  जा  रहा

 के  साथ  व्यापार करने  की  भी  हैं  ।  अब  वह  हैं  तथा  इस  सदन  में  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया

 समय  नहीं  जब  हम  अलग  रहने  की  नीति  जायगा  |  किन्तु  इस  उद्योग  में  बहुत  बे  रोजगारी

 अपनायें |  हमें  अपना  व्यापार  देशों  हू  ।  देश  में  अकल  भुखमरी  हँ  |  पंचवर्षीय

 योजना  से  ये  सब  बातें  दूर  नहीं  हो  सकतीं  |
 के  साथ ही  पूर्वी  यूरोप  के

 तथा  एशिया

 के  देशों  के  साथ  भी  बढ़ाना  जब  तक  हम  हमें  बहुत  शीघ्रता  से  देश  का  औद्योगीकरण

 इन  सारे  देशों  के  साथ  अपना  व्यापार  नहीं  करना  है  ।  जब  तक  हम  कोई  क्रियात्मक

 हम  फल-फूल नहीं  सकते  |  कार्यवाही  नहीं  करते  तब  तक  हम  देश

 विद्वेष  कर  दक्षिण  भारत  में  अकाल  और
 देश  में  औद्योगिक  विकास  के  सम्बन्ध  में

 में  इतना  बता  दू  कि  यद्यपि  हमारे  सामने  भुखमरी  पर  काबू  नहीं  पा  सकते  ।
 '

 १९४८  का  नीति  सम्बन्धी  वक्तव्य  है  और  भी  टी०  क्या  चोरों  :

 १९५१  का  औद्योगिक  विनिमय  अधिनियम  श्री  जी०  एल ०  qde  न  माननीय  वाणिज्य
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 तथा  उद्योग  मंत्री  के  कार्य-काल में  सरकार  तथा  यद्यपि  इस  रिपोर्ट  में  सन्तोषजनक

 उद्योगो ंके  बीच  परस्पर  अच्छ  सम्बन्ध  बने  सन्तुलन  इस  AT  मंत्रालय  द्वारा  कम  आयात

 रहने  के  कारण  उन  की  प्रशंसा  की  किन्तु  उन्होंने  निर्यात  की  नीति  चलाने  के  कारण  बताया

 सरकार  तथा  उद्योगों  के  बीच  जो  हिचक  गया हूँ  किन्तु  आयात  में  जो  कमी  हुई  है  वह

 बनी  हुई  है  उसका  भी  उल्लेख  किया  और  सरकार  द्वारा  लगाये  गये  प्रतिबन्धों  से  इतनी

 आशा  प्रकट  की  उन  दोनों  में  अच्छी  सम्बन्ध  नहीं  हुई  जितनी  कि  हमारे  निर्यात  के  मूल्य

 बने  रहेंगे  |  हम  यह  समझते  थे  सरकार  तथा  तथा  मात्रा  में  कमी  होने  के  कारण  हुई  ह  |

 उद्योगों  के  बीच  हिचक  की  कोई  भावना  नहीं
 हमें  बताया  गया  कि  आयात  नियंत्रण  नीति

 थी  और  १९४८  में  जब  सरकार ने  अपनी
 में  परिवर्तन  कर  के  हम  ने  एक  नई  नीति  का

 औद्यौगिक  नीति  घोषित  की  उस  समय  दोनों

 में  पुत्र  साम्य  था  ।  हम  यह  भी  समझते  थे

 अनुसरण  किया हूं  ।  किन्तु  आफ़  इंडस्ट्री

 एण्ड  हेड  के  देखने  से  हमें  पता  चलता  है  कि

 कि  पंचवर्षीय  योजना  बनाते  समय  सरकार
 नीति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ  और  जो

 तथा  उद्योगों  में  पूर्ण  सहयोग  था  और
 नीति  १९५२  में  थी  बिल्कुल  वही  अब  है

 ।

 सरकारी  उपक्रमों  का
 योजना

 में  निश्चित
 TH  घड़ियां  तथा  साइकिल

 कर  दिया  गया  था  ।  इस  व्यापार मंडल  संघ

 जिस  के  श्री  बंसल  सचिव  नई  दिल्‍ली  में

 आदि  के  आयात  करने
 की

 अनुमति  है
 |

 बच्चों  के  खाद्य  पदार्थ  आदि  के  आयात  में  जो

 वार्षिक  अधिवेशन  हुआ  ।  उसमें  अपने  भाषण
 कटौती  की  गई  थी  उसे  हटा  दिया  गया  है  ।

 के
 अन्त  में  श्री  बंसल  ने  देश  की  व्यापार

 बिस्कुट  आदि  चीजों  को  भी  आयात  करने  दिया

 संतुलन  की  चिन्ताजनक  अवस्था  तथा  व्यापार
 जाता है  ।  इससे  पता  चलता  ह  कि  मंत्रालय

 की  गिरती  हुई  दशा  at  उल्लेख  किया  ।
 किस  नीति  पर  चल  रहा है  ।  १९५२  या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  ने  हमें  जो  १९५३  में  कोई  आयात  नियंत्रण  नहीं  था  ।

 रिपोर्ट दी  हूं  उस  में  ब
 १९५१

 के
 सम्बन्ध  निर्यात  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  एसा  लगता

 में  इस  बात  का  निर्देश  है  कि  विक्रेताओं  की
 हू  कि  मंत्रालय  यह  समझता  हूं  कि  यदि

 अपेक्षा  उपभोक्ताओं को  लाभ  रहा  और  निर्यात  अधिक  करने  दिया  जाय  और  निर्यात

 अभाव  की  स्थिति  तथा  ऊंचे  दामों  की  अपेक्षा
 yon  कम  कर  दिया  जाय  तो  इस  से  हमारा

 चीजों  के  दाम  कम  थे  ।  यह  बात  ठीक  निर्यात  व्यापार  बढ़  जायगा  ।  किन्तु  बड़े

 किन्तु  रिपोर्ट  में  दी  हुई इस  बात  से  हम  सहमत  उद्योगों  जिन  में  कि  यूरोपियनों  का  धन

 नहीं  कि  व्यापार  सन्तुलन  में  जो  सफलता
 लंगा  हुआ  माल  के  निर्यात  के  मामले  में

 प्राप्त  हुई  है  उसका  श्रेय  मंत्रालय  को  है  ।  कोई  निश्चित  कार्य  नहीं  किया  गया  ।  श्री

 यदि  दिसम्बर  १९५२  को  समाप्त  होने  वाले
 तुलसीदास  किलाचन्द  ने

 जो
 सुझाव  दिये  थे

 दस  महीनों  को  देखें  तो  हमारा  व्यापार  संतुलन  अच्छा  हो  यदि  मंत्रालय  उन  पर  विचार  करे  ।

 संतोषजनक  नहीं  था  ।  और  १९५२
 में

 हमने

 जितने  मूल्य  का  माल  बाहर  उससे  अन्त  में  में  चाय  बगीचों  के  मज़दूरों  के

 १७०  ३९  लाख  रुपये  से  अधिक  मूल्य  सम्बन्ध  में
 कहूंगा

 ।  वाणिज्य तथा  उद्योग

 का  माल  बाहर  से  मंगाया  था  जबकि  १९५१  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  ने  यह  आश्वासन  दिया

 में  हमारे  आयात  किये  गये  माल  का  मूल्य
 था  कि  मज़दूरों  की  न्यूनतम  मजूरी  को  कम

 नहीं  frat
 जायगा  ।  यद्यपि  चाय  में  मन्दी निर्यात  किये  गये  माल  के  मूल्य से  १०४  करोड़

 ७३  लाख  रुपये  अधिक  का  था
 खत्म  हो  गई  किन्तु  राज्य  सरकारों

 ने
 उनकी
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 il  Zo  Fo  चौधरी  |

 मज़दूरी  केम  कर  दी  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  सामना  करना  पड़  रहा ह  ।  इसे  गत काल

 माननीय  मंत्री  सरकार  की  नीति  का  पालन  भी  बहुत  सी  कठिनाइयों  का  सामना  करना

 करते  हुए  मज़दूरों  के  साथ  न्याय  करेंगे  ।
 पड़ा  किन्तु  अब  इसे  जिस  खतरे  का  सामना

 श्री  uso  एन०  मिश्र  व  करना  पड़  रहा  ह  यदि  सरकार  इस  समय  इस

 भागलपुर )
 :  में  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  हस्तक्षेप  नहीं  करेगी  तो  यह  उद्योग  चल

 की  मांगों  का  वमन  न
 करता  हुं  ।  देश  के  सहीं  सकता

 ।
 रुई

 की
 तरह  पटसन  के

 भी

 शिक  उत्पादन  में  उन्नति  होने  के  कारण  में  निर्माणकारी  तथा  कृषि  सम्बन्धी  दो  पहलू

 वाणिज्य  मंत्री  को  बधाई  देता  हूं  ।  हमारा  हें  ।  यदि  हम  इस  के  कृषि  सम्बन्धी  पहलू  को

 उत्पादन  बढ़  रहा  हे  |  कच्चे  पटसन  TAT  उपेक्षा  करें  तो  निर्माण कारी  पहलू  को  अवद्य

 कपड़े  क  भी  बहुत  उत्पादन  हुआ  |  कपड़े  ही  हानि  होगी  ।  कच्चे  पटसन  के  दाम  इतने

 की  कमी  पूरी  हो  गई  ।  में  समझता  हूं  कि
 has

 नहीं  हू  कि  जिस  से  उत्पादन  व्यय  FT  ५०

 कागज़  तथा  सीमेंट  में  भी  बहुत  प्रतिशत  भी  पूरा  हो  सके  ।  में  समझता हं  कि

 उत्पादन  हुआ  |  संक्षेप  में  देश  का  औद्योगिक  कच्चे  पटसन  के  दाम  उत्पादकों  के  लिये

 उत्पादन  बढ़ता  ही  रहा  |  अलाभप्रद  FP  इसके  परिणाम  स्वरूप  बाज़ार

 में  पटसन  बहुत  इकट्ठा  हो  गया  है  ऐसा
 १९४७  से  पुर्व  हमारा  विदेशों  से  अधिक

 विशेष  कर  बिहार  में  हुआ  हैं  ।  इसलिये
 व्यापार  नहीं  था  ।  किन्तु  उसके  बाद  से  हम

 कच्चा  माल  निर्यात  करने  की  हम
 म  समझत हं  कि  इस  दशा  में  सुधार  करने

 के  जिये  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कां  अवश्य
 कच्चे  माल  का  आयात  करने  लगे  हें  ।  अतः

 किया  जाना  चाहिये  ।  में  समझता  हुं  कि  जो
 यदि  कभी  कभी  हमारा  भुगतान  का  संतुलन

 संतोषजनक  नहीं  रहा  तो  यह  अधश्चयं  की
 उद्योगपति  बहुत  मुनाफ़ा  कमाना  चाहते  हैं

 उन  के  कारण  हमारी  चीजें  विदेशों  में  नहीं बात  नहीं  ।  किन्तु  सरकार  की  नीति  के  कारण

 बातों  |  बोरों  तथा  अन्य  पटसन  के  माल
 के

 हमारे  भूगतान  के  संतुलन  में  सुधार  हुआ
 |

 आयात  तथा  नियति  के  मामले  में  हमें  ऐसी
 बढ़  हुए  दामों  के  कारण  हमारा  माल

 अर्जेन्टीना  तथा  आस्ट्रेलिया  में  नहीं  बिकता  ।
 नीति  का  पालन  करना  चाहिये  जिस  से  कि

 उद्योगपतियों  ने  '  देशी  पटसन  की  अपेक्षा
 हम  अपनी  अथ  व्यवस्था  का  निर्माण  कर  सकें

 पाकिस्तान  से  पटसन  मंगाना  पसन्द  किया
 और  लोगों  की  क्रय  शक्ति  बढ़  सके  और

 जिस  के  दम  अधिक  थे  ।  इसक  परिणाम  यह
 यह  हमारे  राष्ट्रीय  विकास  के  कार्यक्रम  में

 हुआ  कि  पटसन  उत्पादकों  को  हानि  हो  रही
 सहायक  हो  |

 सरकार  ने  पाकिस्तान  से  पटसन  आयात

 करने  के  प्रयत्न  किये  |  इसलिये  उत्पादकों  के

 अब  में  पटसन  के  विषय  में  कहना  चाहता  मन  में  बड़ी  आशंका  पैदा  हो  रही है  ।  बहुत  से

 हूं  जो  कि  देश  का  सब  से  सुसंगठित  उद्योग  है  ।
 देशों  में  पटसन  की  मिलें  खोल  दी  गई  हं  और

 इस  में  निर्धारित  पूंजी  तथा  कमंवाहक  पूंजी  यूरोप  की  मिलों  में  आधुनिक  तरीके  से  उत्पादन

 दोनों  मिला  कर  लगभग  ६५८५  करोड़
 होने लगा  है  ।  अतः  पटसन  के  उत्पादन के

 रुपये  लगे  हुए  हें  ।  इस  उद्योग  में  प्रतिदिन
 व्यय  को  कम  करना  आवश्यक  है  ।  में  समझता

 ३,०६,०००  मजदूर  काम  करते  हे  ।  किन्तु  हूं  कि  आधुनिक  तरीके  से  उत्पादन  करने  से

 में  समझता  हुं  कि  सरकार  की  आत्मतुष्टि  के  उत्पादन-व्यय  कम  हो  सकता  है  ।  में  जानता

 दृष्टिकोण  से  इस  उद्योग  को  भी  खतरे  का  हूं  कि  ऐसा  करने  से  पहिले  कुछ  खं
 तो

 होगा
 !
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 किन्तु  इस  तरीके  से  जो  कार्प  कुशलता  TTAUT  तीसरा  सुझाव  यह  है  कि  जूट  की  मंडियां

 उस  से  पूरा  हो  |  अतः  मेरी  खोज  निकाली  जायं  ।  पाकिस्तान  से  हुए

 सरकार  से  अपील  है  कि  वह  उद्योगपतियों  से  समझौते  से  देश  के  उत्पादकों  को  हानि  हुई

 '४०  या  ४५  करोड़  रुपये  का  विनियोजन  करने  el  नजाने क्यों  सरकार  ने  इसे  स्वीकार

 के  लिये  कहे  ।  वे  इस  में  विनियोजन  कर  के  किया  ।  जिस  दर  से  आज  जूट  की  खपत  हो

 इसे  खत्म  होने  से  बचा  सकते  हें  |
 रही  है  उसके  अनुसार  हमारी  मिलें  जूट  की

 ५५  लाख  गांठें  काम  में  ला  सकती  देश में
 में  सरकार  से  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए

 कुछ  करने  की  प्रार्थना  करूंगा |  यह  में
 उत्पादन ४८  लाख  गांठें  होने  की  आशा  हें  |

 हमें  ९  या  १०  लाख  गांठों  की  आवश्यकता

 जानता  हूं  कि  जूट  उद्योग  में  केवल  मात्र

 या  व्यापारियों  के  हित  से  ही  कुछ
 यदि  पाकिस्तान  से  हम  को  अधिक  आयात

 किया  जा  सकता  मेरे  कई  सुझाव
 किया  गया  तो  देशी  उपज  को  हानि  उठानी

 पड़ेगी  ।  और  इससे  योजना  आयोग  द्वारा
 यह्  पहला यह  कि  सरकार  देशी  तथा  विदेशी

 मंडियों  में  जूट  के  व्यापार  को
 बनाई गई  योजना  भी  असफल  हो  जायेंगी ।

 कृषि  योजना  में  मूल्य  निर्धारण  अति  आवश्यक
 व्यापार  बना  ले  |  राज्य-व्यापार  हो  जाने से

 न  केवल  निर्यातकों के  अत्यधिक  लाभ  खत्म
 कह  अतः  सरकार को  जूट  उत्पादकों को

 हो  जायेंगे  अपितु  इस  उद्योग  में  भाग  लेने
 लाभप्रद  मूल्य  की  प्रत्याभूति देनी  चाहिये

 सभी  श्रेणियों  के  व्यक्तियों  के  लाभ  कम
 जूट  जैसे  उद्योग  में  उत्तम  परिणाम

 हो  जायेंगे  और  तभी  जूट  उत्पादकों  को  उनके

 वैध  लाभ  की  प्रत्याभूति  दी
 जा

 सकेगी  ।  मुझे

 प्राप्त  करने  के  लिये  दीर्घकालीन  योजनायें

 बनाना  आवश्यक  अगले  कुछ  AT  जूट  उद्योग

 है
 कि  यदि  गत  पांच  वर्षों  में  जूट  का

 के  लिये  निर्णयात्मक  अतः  मेरा  निवेदन

 व्यापार  राजकीय  स्तर  पर  किया गया  होता
 है  कि  मूल्य  निश्चित  किये  राज्य  व्यापार

 तो  न  केवल जूट  उद्योग ही  संकट  से  बच  जाता

 प्रणाली  चालू  की  जाये  और
 देशी  जूट  की मांग

 अपितु  राजकोष  में  भी  काफ़ी  धन  आ  गया

 ।
 को  बढ़ाया  जाये  |

 दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  जूट  का  न्यूनतम
 श्री  राघवाचारी  (t7atsT )  )

 :  गत  वर्ष

 माननीय  मंत्री  ने  जो  भाषण  दिया  था  उससे मूल्य  निश्चित  कर  दिया  जाना  चाहिये  ॥

 जूट  जैसी  व्यापारिक  का  न्यूनतम  यह  ज्ञात  होता  था  कि  सरकार  की  नीति

 मूल्य  निर्धारण  सरकारों  की  औद्योगिक  तथा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  प्रोत्साहन तथा

 व्यापारिक  नीति  में  कोई  नई  बात  नहीं  है  ।  प्राथमिकता  देने  की  परन्तु  इस  समूचे  वर्ष

 संयुक्त  राष्ट्र  ब्रिटेन  ने  लोहे  तथा  कोयले  के  में  केवल  मात्र  कुछ  परिषदों में  ही  पार वतन

 सम्बन्ध  में  यही  किया था  ।  मेरा  निवेदन है
 किया  गया  हे  और  इसके  अतिरिक्त  और  कुछ

 कि
 जूट  के  न्यूनतम मूल्य  निर्धारित कर  दिये  नहीं  किया  गया  है  ।  प्रधान  मंत्री  स्वयं  ने  ही

 जायें  और  उन  में  राजकीय  सहायता  दी  यह  मन्तव्य  प्रकट  किया  था  कि  इन  परिषदों

 जाये  ।  अगस्त  १९३९  और  ? QW  में  की  यह  सम्मति  थी  कि  इन  छोटे  पैमाने  के

 बंगाल  सरकार  ने  गिरते  जा  रहे  बाज़ार को  उद्योगों  का  भविष्य  बहुत ही  संदिग्ध  था  ६

 उनकी यह  धारणा  इस  आधार पर  थी  क
 ठीक  करने  के  लिए  न्यूनतम  मूल्य  निश्चित

 करके  काफ़ी  खरीद  की  थी  ।  ऐसा  किया  उनका  माल  निम्न  कोटि  का  होता  है  ate

 जाना  चाहिये  |  उसके  बेचने  में  अत्यधिक  कठिनाई  होती
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 इसलिये

 को  दोष  देने  से  क्या  लाभ  ?
 पूर्णतया  विरोध  में  थे  और  वह  खद्दर तथा

 जो
 व्यक्ति  देश  के  कल्याण  तथा  समृद्धता  में

 रुचि  रखते  हें  उन  को  छोटे
 ्

 के  करना  चाहते  थे  ।  समाचार  पत्रों  में  खूब

 को
 देश  की  आधिक  स्थिति  में

 जो
 स्थान  दिया  हल्ला  परिणाम यह  हुआ  कि  तकुए

 है  कि  सरकार ने  इन  उद्योगों को  विचार
 धारा  की  पूर्णतया  उपेक्षा  कर  दी

 देने
 के

 लिये
 कया  किया  है

 ।
 जो  कुछ  भी  कियां

 गई  |  मुख्य  मंत्री  बनने  पर  अब  श्री

 तजा  रहा  हे  वह  केवलमात्र  दिखाने  भर  को  ही  गोपालाचार्य को  मालूम  हो  रहा  है  कि  कपड़े

 किया  जा  रहा  हैं  कोई  सारभूत  कार्यवाही  नहीं  के
 बढ़े

 हुए
 उत्पादन

 से
 बुनकरों

 के

 हजारों

 को  गई
 हो  गये  हूं

 ।
 मुझे  यह  जान

 कर  दुख  होता  है  कि  माननीय  मंत्री  कपड़ा

 का  कुछ  भाग  खड्डी  उद्योग  के  लिये

 शाखाओं  में  उत्पादन  बढ़  गया  है
 ।

 परन्तु  सुरक्षित कर
 दिये

 जाने  के  सिद्धान्त को
 ret

 यह  हैं  कि
 सामान्य  व्यक्ति

 को  इस  बढ़े  स्वीकार  करने  में  आना  कानी  कर  रहे  हैं
 ।

 हम  तो  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  मात्र  ही  कर
 उत्पादन

 को  लीजिये ।  क्या
 सामान्य

 देहाती और  अधिक  कपड़ा  खरीद  सकने  में  जापान ने  अपने  सभी  उद्योगों का

 हुमा  हैं  इतना  बजाय  हैं  कि  शहरों

 और  कस्बों में  लोगों  को  अब  लाइन  लगा  कर
 एक  शिष्टमंडल  जापान  गया  था  ।  वहां  उसने

 खड़ा  नहीं  होना  होता  हैं
 ।

 परन्तु  इससे

 ग़रीबों  को  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  है
 ।  न

 ही  कपड़े  जो  आठ  घंट ेमें  २०  नम्बर  का  दो  पौण्ड  सृत

 का  मूल्य  कुछ  कम  हुआ  वह  तो  कुछ  बढ़

 हो  गया  है  ।  इससे  जनसाधारण को
 कात  सकती  थी  और  उसका  मूल्य  १५००

 नहीं  पहुंचा  है  |

 हम  उनको  बड़े  पैमाने  पर  बना  कर  ह

 इस  मामले  की  ओर  कुछ  अधिक  ध्यान  दें
 ।  उन  को  गा  सकते  हैं  ।  हमारे  यहां  विद्युत

 इस  सम्बन्ध  में  जो  कुछ  अभी  तक  हुआ  हैं  वह  शाक्ति की  कमी  नहीं  है  फिर  यह  केन्द्रीयकरण

 निराशाजनक है  ।  निस्सन्देह यह  कार्य  राज्यों

 का  है  परन्तु  माननीय  मंत्री  इसे  नियंत्रित
 उद्योग  में  यह  संघर्ष  क्यों

 ?  जापान
 में  १२०

 aah  कर  सकते  हैं  ।  कांग्रेस  राज्य  द्वारा  त  पों  और  २५,०००  रुपये  मूल्य

 इस  सम्बन्ध  में  STAT ATT  दिखलाया  जाना
 मशीनें भी  उन  को  यहां  चालू  कर  के  झगड़ा

 निस्संदेह  निराशाजनक है  ।  पिछले  दिनों  जब  ax  किया  जा  सकता  हैं
 ।  बम्बई  ad

 कि  श्री  राजगोपालाचार्य उद्योग  मंत्री थे  तो  नियुक्त किये  गये  एक  ने

 डा  उद्योग  में  तकुओं  की  बहार  का  दौरा  करके  एक  रिपोर्ट  हि

 जाने  के  सम्बन्ध  में  बहुत  आन्दोलन  किया  गया  है  और  उसने  कुछ  सुझाव भी  दिये  हैं  ।

 श्री  श्री प्रकाशम  पूंजीवादियों  द्वारा  मेरी  माननीय
 मंत्री  से

 प्रार्थना
 है  कि  वह

 जाने  वाली
 मिलों

 की  संख्या  बढ़ने
 देने

 के
 उद्योगों

 को  संरक्षण  दिये
 जाने

 के  प्रदान
 की



 २८३०  अनुदानों की  मांगें
 ४  अप्रैल  १९५३  अनुदानों  की  मांगें  २८३१'

 जाच  करें  और  खाद्य  संरक्षण तथा  छोटे

 पैमाने के  उद्योगो ंके  उत्पादन को  प्रोत्साहन

 रक़म  छोटे  पैमानों  के  उद्योगों  को
 प्रोत्साहन

 देने के  लिये  रखी गई  है  कुछ  माननीय

 देकर  देश  को  बेकारी  के  चंगुल  से  बचायें तथा  सदस्यों  जो  देश  के  औद्योगीकरण  तथा

 इस  प्रकार  जनता  की  क्रय  शक्ति  में  वृद्धि  यंत्रीकरण के  पक्ष  में  हूं  खादी  को  प्रोत्साहन

 जाने  की  बात  रुचिकर  नहीं  लगेगी  ।:

 श्री  ger  :  वाणिज्य  तथा  उधर  मिल  मालिक  दोर  बचायेंगे  |  परन्तु

 मेरी  प्रार्थना  ह  कि  सरकार  बिना  इन cad  मंत्रालय  गतिविधियां  इतनी

 व्यापक  हें  कि  हमारी  पंचवर्षीय  योजना  की  रचनाओं की  परवाह  किये  बेकारी की  समस्या .

 को  दूर  करने  की  कोशिश  करे  |
 सफलता  अधिकांशतया  उन्हीं  पर

 निर्भर  है  ।

 चुनाव  के  बाद  से  स्थिति  कुछ  बदल  गई  है
 ।

 हमने  अपने  घोषणा  पत्र  में  यह  बताया था  कि
 दूसरी  बात  छोटी  मशीनों  को  प्रोत्साहन

 दिये  जाने  का  हूं  जिससे कि  सामान्य  श्रमिक
 हमारी  नीति  बेकारी  को  और

 भी  जीवन  यापन  कर  सके  ।  मशीनों  पर
 छोटे  उद्योगों  में  फैली  बेकारी  को  दूर  करने

 की  भारत में  बेकारी  यहां की
 सारा  परिवार  काम  कर  सकता  हू  ।  परन्तु

 इन  छोटी  मशीनों  और  बड़ी  फैक्टरियों  में
 संख्या की  भांति  चारों  ओर  फैली  हुई  ta L@  |

 प्रतियोगिता  होने  लगती है  और  इसलिये
 पाश्चात्य  देशों  की  भांति  हम  जनसंख्या

 छोटी  मशीनों  को  संरक्षण  दिया  जाना
 को  कुछ  फैक्टरी  वाले  नगरों में  इकट्ठा

 थोड़े  से  अनुभव  के  बाद  हम  भी  जापान कीं
 करके  और  उन  को  वहां  काम  देकर  बेकारी  को

 दूर  नहीं  कर  सकते  हमें  कोई  ऐसी  योजना
 भांति  बड़े  के

 उद्योगों  से  मुक़ाबला  कर

 सकेंगे और  उस  समय  यह  संरक्षण
 बनानी  होगी  जो  देश  भर  में  केले  पांच  लाख

 दिया  जाये  ।  उदाहरण  के  लिए
 गांवों की  झोंपड़ियों  तक  में  बेकारी को  दूर

 कर  सके  |  एकमात्र  सुत  कातना ही  ऐसा

 डिग्रियां तथा  बेल्ट  बड़ी  मशीनों द्वारा

 बनाये  जायें  |  उल्टे  मोटर  तथा  सायकिल
 उद्योग  हो  सकता  जिससे  झोपड़ियों तक  बनाने  वाली  बड़ी  फैक्टरियां  इन  छोटी  मोटी
 के  निवासियों  को  रोज़गार मिल  सकता  है  |

 चीज़ों  को  इन  छोटे  उद्योगों  से  ही  लें  ।.

 खादी  तथा  खड्डी  उद्योग  को  तीन  पाई  का

 शुल्क  लगा  सुरक्षण  तथा  प्रोत्साहन  अब  में  मूल्यों  में  हुए  उत्तार  चढ़ाव  के

 दिया  हुआ  हैं  ।  यह  कार्य  सरकार ने  वास्तव
 प्रदान  को  लेता  हूं  ।  हमारा  देश  कृषि  प्रधान

 में  बहुत  ही  उत्तम  किया  है  ।
 देश  हैं  और  पंचवर्षीय  योजना  में  कृषि

 इस  मंत्रालय के  बजट  आंकड़ों  में  भी  एक  दन  पर  जो  ज़ोर  दिया  गया  है  वह  ठीक  ही

 शुभ  परिवहन  दिखाई  देता  हैं
 ।  सन्‌  १९४९-  इतना  होने  पर  भी  हमने  कृषि

 दिनों  और  विशेषता  व्यापारिक  फसलों  के ५०  में  बजट  अनुदान  छे  लाख  रुपये का

 सन्‌  १९५०-५१  में  वह  १४६  लाख  रुपये  मूल्यों  में  होने  वाली  तेजी  मन्दी  को  नियंत्रित

 का  सन्‌  १९५१-५२  में  वह  १७  करने के  लिये  कुछ  भी  नहीं  किया है  |  जूट  के

 सम्बन्ध  में  अन्य  माननीय  सदस्यों  द्वारा लाख  रुपये  सन्‌  १९५२-५३  में  वह

 १८  लाख का  और  इस  वह  पूरे  १००  बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका  मेरा  निवेदन  है

 wea का  है
 ।  इस

 रक़म  के  अतिरिक्त कोई
 कि  इसी  प्रकार  की  कोई  नीति  कपास  के

 आठ  करोड़  रुपये  की  आय  उक्त  उपकर  से  सम्बन्ध  में  भी  बनाई  जानी  चाहिये  ।  हम  नें

 होने  की  आशा  ग्यारह  करोड़  रुपये  की  कपास  के  निम्नतम  तथा  अधिकतम  मूल्य
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 शन ःइ चत  किये  हुए  सभी  व्यापारिक  फसलों  में  माननीय  वित्त  मंत्री  को  आयकर

 के  सम्बन्ध  में  भी  यही  किया  जाना  चाहिये  ।  जांच  अयोग  की  इस  सिफ़ारिश  को  मान  लेने

 किसान  प्राप्त  होने  वाले  मूल्य  तथा  उत्पादन  के  कि  area  हुई  हानि  को  सामान्य

 परिव्यय  को  देख  कर  ही  किसी  फ़स्ल  को  अथवा  वास्तविक  आय  में  से  कम  नहीं  किया

 यह  ठीक  नहीं है  कि  किसान  धन्यवाद  देता  हूं  ।  इसका  विरोध

 खिसका  हमारी  अय  व्यवस्था  में  महत्वपूर्ण  अवद्य  हुआ है  परन्तु  सट्टे  और  फाटके  को

 स्थान  अपना  सभी  कुछ  परिश्रम  लगा  कम  करके  हाजिर  सौदों  के  व्यापार  को

 लेने  के  बाद  भाग्य  के  भरोसे  ही  छोड़  दिया
 बढ़ाने  के  लिये  ऐसा  करना  आवश्यक  था  |

 जाये  ।  काफ़ी  के  सम्बन्ध  में  हमने  जो  नीति  सरकार  को  यह  स्पष्ट  नीति  बना  लेनी  चाहिए

 वसी  ही  अन्य  व्यापारिक  फ़स्लों  के
 कहानी  को  लाभ  में  से  घटाया  नहीं  जायेगा

 लिए  भी  बनाई  जानी  चाहिये  ।  इसके  लिये
 अपितु  समस्त  लाभ  पर  कर  लगेगा  |  इस  नीति

 को  राजकीय  व्यापार  प्रणाली  का  को  मान  लेने  से  सट्टा  और  फाटक  दब

 आश्रय  लेना  इस  योजना के  अंतगर्त  यदि  हम  इस  सट्टे  और  फाटक  को

 सरकार  समस्त  व्यापारिक  फ़स्ल  को  खरीद
 समाप्त  कर  सके  तो  निजी  व्यवसायों  को

 या  तो  उसे  स्वयं  तयार  करके  फैक्टरियों
 बल  मिलेगा  और  इससे देश  को  लाभ पहुं चेगा

 |

 तथा  निर्माताओं  को  अथवा  पहले

 फैक्टरियों  में  तैयार  करा  कर  तब  निर्माताओं  रोजी
 डी०

 सोमानी  :

 को  दे
 ।

 इससे  बीच  के
 दलाल  समाप्त  हो

 गत  वर्ष  जब  माननीय  मंत्री  ने  कार्य  भार

 संभाला  था  तो  विभिन्न  उद्योग  मन्दी  के  शिकार जायेंगे  और  समस्त  लाभ  उत्पादकों  तथा

 उपभोक्ताओं  के  लिए  बच  रहेगा  ।  अतः  बने  हुए  थे  और  औद्योगिक  उत्पादन  के  छिन्न

 उत्पादकों  तथा  उपभोक्ताओं  के  लाभ  के  लिए  भिन्न  हो  जाने  की  सम्भावना  थी  |  इस  मंत्रालय

 द्वारा  की  गई  कार्यवाहियों  के  फलस्वरूप  अब
 एसा  किया  जाना  अत्यावश्यक है  ।

 वह  कमी  न  केवल  समाप्त  ही  हो  गई  है  अपितु

 महोदय  अध्यक्ष-पद  पर

 आसीन  थ
 देश  के  औद्योगिक  उत्पादन  में  पर्याप्त  वृद्धि

 हुई है
 उत्पादन

 का
 देशनांक  इस

 जहां  तक  हमारे  विदेशी  निर्यात  का
 समय  RVYV"C  हें  जो  कि  युद्ध  को  समाप्ति  के

 सम्बन्ध  हूं  हम  नियमित  प्रगति  नहीं  कर  सके
 बाद से  अधिकतम है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि

 गत  वह  व्यापार  हमारे  अनूकूल  था  परन्तु  माननीय  मंत्री  और  मंत्रालय  को

 इन  पूंजीपतियों  इन  में  से  प्रत्येक  देश
 निष्क्रिय  नहीं  हो  जाना  चाहिये  नहीं  तो  जो

 के  हित  को  भूला  कर  निजी  स्वयं  को  प्रश्रय
 उत्पादन  वृद्धि  हम  ने  की  हू  वह  स्थिर  नहीं

 दिया  और  इसका  परिणाम  ag  हुआ  कि
 रह

 बरडिजो  प्रगति  हमने  की  हे  वह
 समस्त  विदेशी मंडियां  हमारे  लिए  ख़त्म  हो  भी  समाप्त  हो  जायगी  |

 गई  ।  अतः  अब  समय  आ  गया है  कि  सरकार

 उन  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  जिन  में  अधिक  मुझे  विभिन्न  उद्योगों  की  अनेकों

 लाभ  होने  की  राज्य-व्यापार  विक  शिकायतें  मंत्रालय  के  समक्ष  प्रस्तुत

 श्रीफली  को  चालू  कर  दे  ।  इससे  न  केवल  करनी  परन्तु  समय  की  कमी  के  कारण

 सरकार  को  लाभ  ही  होगा  अपितु  मूल्य  भी  में  कुछ  पर  ही  चर्चा  करूंगा  ।  सर्वप्रथम

 स्थिर  हो  जायेंगे  ।  कपड़ा  उद्योग  को  ही  लीजिये  ।  गत  वर्ष  यहां
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 SR,000  लाख  गज़  बनाया  गया  AT  |  प्रतिस्पर्धा  बढ़ती  जा  रही  सरकार  ने  इस

 उत्पादन  बढ़ने  तथा  नियंत्रण  नियमों  में  छूट  वर्ष  के  आरम्भ  में  मोटे  तथा  दरमियान

 दर्ज  के  कपड़े  पर  निर्यात  शुल्क  में  संशोधन fea  जाने  तथा  वितरण  की  समुचित  व्यवस्था

 होने  के कारण  यह  उद्योग  सन्तोषजनक  रीति  करने  की  कार  वाई  की  में  उसकी

 सैकड़ों  करने  लगा हूँ  ।  मेरे  इस  निवेदन का  सराहना करता  हूं  ।  किन्तु  केवल  इसी  से

 आशय  यह  है  कि  विंमान  स्थिति को  देखते  समस्या  हल  नहीं  होगी  ।  सरकार  को  फ़ाइन

 हुए  उत्पादन  पर  लगाया  गया  नियंत्रण  एक  दम  तथा  सुपरफ़ाइन  कपड़े  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन

 असहनीय  हैं  ।  जब  वितरण  की  कोई  जिम्मे  देने  के  भी  हर  सम्भव  पग  उठाना

 दारी  सरकार  नहीं  है  तो  उद्योग  को  इस  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  विदेशी  रुई

 बात  की  छूट  होनी  चाहिये  कि  उपभोक्ताओं  आयात पर  छूट  देना  आवश्यक है  ।

 की  रुचि  तथा  आवश्यकता  के  अनुसार  उत्पादन

 कपड़ा  उद्योग  को  व्यवस्थित  करने कर े।  विभिन्न  प्रकार  के  उत्पादनों  पर

 को  जारी  रखना  किसी  भी  भांति  के  बारे में  पुस्तिका में  केवल  इतना  कहां  गया

 ह  कि  यह  मामला  उद्योगों  की  केन्द्रीय  मंत्रणा
 नहीं  है  |

 परिषद्‌  के  विचाराधीन हू  |  मुझे  यह  देख कर

 अब  में  उत्पादन  शुल्क
 की

 बात  लेता  हुं
 ।

 आयें हुआ  है  fe  महत्वपूर्ण  मामल  में
 खादी  उप  कर  विधेयक  प्रस्तुत  कियां  जाना

 इतनी  सुस्ती  से  काम  लिया  जा  रहा  है  ।  यदि

 न  ।  सवंप्रथम  में  माननीय  मंत्री  द्वारा  गत
 इस  उद्योग  के  संयन्त्र  और  मशीनरी  का

 बजट  के  अवसर  पर  महीन  प्रकार  के  माल  पर
 जल्दी  नवीकरण  न  किया  तो  हमारी

 अत्यधिक  रूप  से  बढ़ायें  गये  उत्पादन  शुल्क  सारी  अर्थव्यवस्था को  हानि  पहुंचने  का  डर
 की  बात  को  मुझे  यह  ज्ञात हू  कि  यह

 मेरे  विचार  में  उद्योग  मंत्रालय  को  वित्त
 मामला  चित्त  मंत्रालय  से  सम्बन्ध  रखता  मंत्रालय  से  अनुरोध  करना  चाहिए  कि  वह

 परन्तु  उद्योगों  का  संरक्षक  होने  के  नाते
 इस  उद्योग  पर  लगाय  जाने  वाले  अत्यधिक

 यह  नैतिक  उत्तरदायित्व  हू  कि  वह  उत्पाद  शुल्क  का  कुछ  अंश  उद्योग  को  वापस
 उत्पादन  शुल्क  में  की  गई  १००  प्रतिशत

 कर  ताकि  यह  ॒  राशि  मशीनरी  के
 की  वृद्धि  की

 ओर  वित्त  मंत्री  ध्यान
 करण  के  लिये  उपयोग  की  जा  सके

 ।

 बित  करते  ।  इससे  उत्तम  कोटि  के  माल  के

 वितरण  में  बहुत  रुकावट  पड़ी  है  ।  यदि  इस  अब  में  एक  और  महत्वपूर्ण  उद्योग

 अत्यधिक  उत्पादन  की  दर  को  पुनरीक्षित  न
 सीमेंट  के  मामले  को  लेता  हूं  ।  पैकिंग के

 किया  गया  तो  उद्योग  को  बहुत  हानि  उठानी  सामान  के  मूल्य  गिर  जाने  के  सरकार

 पड़ेगी  |  भारतीय  कपास  की  कमी  होने  कारण  ने  हाल  में  सीमेंट  का  मूल्य  घटा  दिया  =  ।

 इस  कर  वृद्धि  का  उपभोक्ताओं  पर  भी  प्रभाव
 किन्तु इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को देखना

 यदि  इस  शुल्क  दर  को
 चाहिये  कि  अन्य  सरकारी  विभागों  ने  इस

 गीत  न  किया  गया  तो  कपड़े  की  उन  क़िस्मों  पर  अधिक  भार  डाल  दिया  जिसके  कारण

 पर  जो  ग़रीब  तथा  मध्य  वर्ग  के  लिए  बनाई
 मूल्य में  वृद्धि  की  जानी  चाहिये  थी  ।

 जाती  हैं  बहुत  प्रतिक ८  ल  प्रभाव  पड़गा  |
 हरणतया  रेलवे  मन्त्रालय ने  कोयले  के  भाड़े

 इस  अवस्था  जब  कि  अन्तर्राष्ट्रीय
 में  अत्यधिक  वृद्धि  कर  दी  हैं  और  श्रम  मंत्रालय

 कपड़ा  व्यापार  कम  होता  जा  रहा  ह  और  ने  भी  विभिन्न  श्रम  सम्बन्धी  कानून बना

 दिये

 ब्

 कपड़े  के  छोटे  से  बाज़ार  के  लिए  विदेशों  में  ये  सब  बातें  सीमेंट  उद्योग  पर प्रभाव
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 जी०  डी०

 डालती  हें  और  मूल्य  fara  करते  समय  किया  जाये  |  बम्बई  की  रुई  की  मंडी  की  तरह

 इन्हें  ध्यान  में  रखना  चाहिए  था  |  इस  की  भी  एक  विनिमय  मंडी  स्थापित  करने

 की  बहुत  आवश्यकता हूँ  |  व्यापारियों  को  आज राज्य-व्यापार
 के  बारे  में  हम  ने  बहुत

 कुछ  गुनाह  |  कहा  गया  हूं  कि  यह  मामला
 न  केवल  मूल्यो ंमें  कमी  का  सामना करना

 एक  समिति  के  विचाराधीन है  ।  इस  सम्बन्ध  पड़  रहा  उन्हें  कच्चा  माल  भी  कम

 म  लोक  लेखा  समिति  की  रिपोर्ट  की  ओर  लब्ध  होता  हैं  ।  इसका  कारण  यह  है  कि

 निदेश  करना  चाहता हूं  जिस  में  कहा  गया  है  विभाजन  के  थि  बहुत  से  राज्यों  ने

 पशु-निषेध  पर  प्रतिबन्ध  om  दिया है  + कि  जापानी  कपड़ा  सौदा  के  बारे  में

 ब धत  प्राधिकारी  साधारणत  ह  में  कच्चा  माल  पाकिस्तान से  आयात

 धानी  से  काम  लेते  तो  ५५  लाख  रुपय की  राशि  पड़ता  इस  उद्योग  के  विकास  के  सम्बन्ध

 बच  सकती  थी  ।  माननीय  मंत्री  को  इस  से  में  मेरे  कुछ  सुझाव  हें
 :

 यातायात  सुविधायें

 सबक  सीखना  चाहिए  और  राज्य  व्यापार  अर्थात्‌  लकड़ी  के  ः  वाले  माल  के  डिब्बे

 उपलब्ध  ध  वेटर  पौधों  के  बड़े
 का  कायंक्षेत्र  बढ़ाने में  बहुत  सावधानी से

 काम  लेना  चाहिए  बड़े  बाग  लगाये  जायें  ;  हमारे  बाज़ार के  विकास

 के  लिए  हमारे  विदेशी  दूतावासों  में  विशेष

 श्री  जय रमन  पदाधिकारी  नियुक्त  किये  चमड़े  की

 अनुसूचित
 :  में  माननीय  वाणिज्य  नीलामी  ब्रिटन  की  बजाय  भारत  में  ही  की

 तथा  उद्योग  मंत्री  का  ध्यान  उन  कठिनाइयों  सरकार  को  चमड़ा  रंगने  वालों  को

 की  ओर  जो  पिछले चार  या  पांच  वर्षों में  वित्तीय  निगमों  द्वारा  वित्तीय  सहायता  देनी

 हमें  वाणिज्य  तथा  उद्योग  के  जगत  में  पेश  चाहिए  |

 आई  दिलाना  चाहता  हुं  ।  सब  से  पहली

 बात यह  है  कि  हमारा  विदेशी  निर्यात  व्यापार  कुटीर  उद्योग  के  पैमाने  पर  दियासलाई

 बढ़ना  चाहिए  |  किन्तु  आज  हमारी  बहुत  के  निर्माण के  बारे  में  में  कुछ  शब्द  कहना

 चाहूंगा  ।  तामिलनाडु में  1.0 सी  निर्यात  की  जाने  वाली  *वस्तुओं  के  मूल्य

 गिर  गय  अन्तर्राष्ट्रीय  निर्यात  व्यापार  में  रमनाद इस  उद्योग  के  मुख्य  केन्द्र  हे  ।  इस

 रंगे  हुए  चमड़े  और  खालों  में  भारत  का  अंद  उद्योग से  केन्द्र  को  २  करोड़
 रुपये

 उत्पाद

 सब  देवों  से  अधिक  gi  दक्षिण  भारत  में  शुल्क  मिलता  है  ।

 बहुत  से  चमड़ा  रंगने  के
 कारखाने  हूं और

 तामिलनाड  के  १२६  कारखानों  में  से
 केवल  मद्रास  राज्य में  ५०,०००  अनुसूचित

 जातियों के  लोग  इस  उद्योग में  काम  करते
 ३१  बन्द  हो  चुक ेहें  और  शेष  ९५  अपने

 त्व  के  लिए  बड़ी  बड़ी  फर्मों  से  कर  रहे
 हैं  ।  आज  मद्रास  में  चमड़े तथा  खालों

 a  ब्रिटिश  सरकार  ने  अपनी इन  फर्मों  के
 के  व्यापार में  बहुत  मन्दी  प्रतिस्पर्धा  इतनी

 हे  कि  उद्योग के  हित  में  कोई  पग  नहीं  उठाये
 हितों  को  सुरक्षित  करने  के  लिए  जो  प्रतिबन्ध

 लगाये  वह  आज
 भी

 जारी  हैँ  ।  बहुत से जा  सकते  ।

 लाइसेंस  लेने  पड़ते  |  |  मुझे  आशा  है  कि  सरकार

 कोई  बड़ा  विनिमय  केन्द्र  नहीं  हू  जहां  स्थिति  पर  पुनर्विचार  करेगी  और  विनियमों

 चमड़े  और  खालों  को  इकट्ठा  किया  जा  सके  में  संशोधन  करेगी  ।  पोटाशियम  are

 और  विचवइयों  के  द्वारा  व्यापार  को  विकसित  का  एक  कारखाना  खोलना  चाहिये  |  अंदना
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 से  दियासलाई  की  लकड़ी  आयात  की  जानी  हाथों  से  छिन  कर  इन्डोनेशिया  और  सीलोन

 चाहिए और  निर्यात  जाने  वाले  माल  के  हाथों  में  चला  जायेगा  पटसन  का  भी

 उत्पाद  शुल्क  घटा  देना  चाहिए
 |  बिल्कुल यही  हाल  हैं  ।  में  माननीय  मंत्री  से

 प्रार्थना  करूंगा  कि  वे  पटसन  उद्योग के  विशेषज्ञों

 रेलवे  वस्तु  भाड़े  के  सम्बन्ध  में  इस  माल
 की एक  टेक्निकल  समिति  जो  कि

 को  श्रेणी  १४  के  बजाय  श्रेणी  ८  में  रखना

 उद्योग  के  विकास  के  लिए  अधिक  लाभप्रद
 पटसन  के  गुण  प्रकार को  सुधारने  के

 तरीके

 बतलाए  |
 होगा  |

 श्री  टी०  टी०  कृष्ण माचा रो
 :

 इस  समय
 हथकरघा उद्योग  की  बुरी  दशा  हो  रही

 तक  २३  वक्ता  अपना  भाषण  दे  चुके  हें  और
 है  ।  पहले  बहुत से  बुनकर  अपना  माल

 पूर्वी  अफ्रीका  और  पाकिस्तान  को  मुझे  यह  कहना  पड़ेगा कि  सदन  ने  मेरे

 लय  के  प्रति  असाधारण  उदारता  दिखलाई करते  अब  उन  का  बाज़ार  खत्म  हो

 माननीय  सदस्यों  ने  इस  मंत्रालय की
 गया  हमारे  देश  में २५  लाख  हथकरघा

 बुनकर  हें  शौर  उन  में  से  कम  से  कम  ६  लाख
 कठिनाइयों को  बहुत  अच्छी  तरह  समझा  हैं

 निर्यात का  माल  तयार  करने  के  विशेषज्ञ
 और  उन्होंने  wear  के  जो  शब्द  कहे

 में  उन्हें  स्वीकार  करता  हूं
 ।

 इसका  श्रेय  मुझ
 आज  उन्हें  भूखों  मरना  पड़ा  रहा  हे  ।

 केन्द्र ने  उनकी  ददा  सुधारने  में  कुछ  भी  नहीं
 पर  या  मेरे  सहयोगी  पर  नहीं  बल्कि  उन

 पदाधिकारियों  और  कर्मचारियों पर
 ।  था  तो  हमें  भारत  में  ही  ऐसे  माल  की

 जिन्होंने  बहुत  परिश्रम  किया  और  बड़े
 मांग  पैदा  करनी  चाहिए  या  निर्यात को  बढ़ाने

 उत्साहजनक तरीके  से  बदली  हुई  परिस्थितियों
 नया  आन्दोलन  शुरू  करना  चाहिए  |  केवल

 में  अपने  कर्तव्य को  निभाया  में  दस  वर्ष

 या  विज्ञापन  से  ही  भारत  में  इस
 से  अधिक  समय  से  इस  सदन  का  सदस्य  रहा

 शाल का  बाज़ार  विकसित नहीं  किया  जा
 हूं  और  मेंने  देखा  है  कि  वाणिज्य  तथा  उद्योग

 सकेगा ।  यह  आवश्यक हैं  कि  कुछ  किसी के
 मंत्रालय पर  चर्चा  के  समय  सम्बन्धित  मंत्री

 कपड़ों को  केवल  हथकरघा  द्वारा  बनाने  की

 अनुमति  हो  और  यह  सुरक्षा  अस्थायी  आधार
 को  बहुत  कठिन  स्थिति  का  सामना  करना

 पड़ा  मेरे  दो  श्री  के  ०  सी ०
 नहीं  स्थायी  आधार  पर  देनी

 नियोगी  और  श्री  श्री  प्रकाश  को  तो  विशेष
 चाहिए  |

 तौर पर  बहुत  ही  कठिन  समय  से  गुज़रना

 एक  बात  और  ओर  में  पड़ा था  ।  वे  मुझ  से  कई  गुना  अधिक  योग्य

 विशेष  रूप  से  निर्देश  करना चाहुंगा और  वह  और  सक्षम  किन्तु  उनकी  कठिनाइयां  कुछ

 हूं  आत्म  निर्भरता का  प्रश्न  ।  हम  हर  चीज़  में
 ऐसी  थीं  कि  मंत्रालय की  बहुत  आलोचना

 आत्मनिभंर  नहीं  हो  आत्म  निरंतरता
 और  निन्दा सहनी  पड़ी  ।  इस  सम्बन्ध में

 के  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिए  हमारी  सरकार  ने  और  मेरे  सहयोगी  सम्भवतः  बहुत
 की  मात्रा  बढ़ाने  पर  अधिक  जोर  दिया

 शाली  हें  क्योंकि हमारे  साथ  नर्मी का  बर्ताव

 जिसके  फलस्वरूप  माल  घटिया  हो  गया  है  ।
 किया  गया  है  और  जो  आलोचना की  गई  है

 चाय  के  सम्बन्ध में  यही  समस्या है  ।  यदि
 ae

 भी  सहजतापूर्ण थी  |

 हम  निर्यात की  जाने  चाय के  गुण

 कार पर  ध्यान न  तो  हमें  इसके और  भी  में  स्वीकार करता  हूं  इट  बार  सदन

 के  पक्ष  तथा  विपक्ष  के  सदस्यों  ने  सरकार कम  मूल्य  मिलेंगे  और  चाय  का  बाज़ार  हमारे
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 के  प्रति  पहहदयताः  दिखलाई  हे  |  श्री  कानूनगो  ने  जो  कुछ  कहा  उसमें

 इसके  लिए  सब  का  आभार  मानता  हूं
 ।

 तीन  बातें  महत्वपूर्ण  हैं  ।  वे  चाहते  ह  कि

 श्री  तुलसीदास  किलाचंद  ने  तटकर
 सरकार  के  पास  प्रत्येक  क्षेत्र  में  उत्पादन  की

 योजना  होनी  चाहिए  |  उपभोक्ताओं आयोग  के  बारे  में  महत्वपूर्ण  सुझाव  दिए  हे  ।

 परन्तु  हमें  यह  ध्यान  में  रखना  चाहिए  कि
 के  हितों  की  रक्षा  करना  सरकार  का  प्रथम

 गतंव्य  होना  चाहिए  |  उन्होंने  यह  भी यदि  सरकार  के  प्रत्येक  बोझ  के  लिए  एक

 टैक्निकल  संगठन  नियुक्त  किया  जाए  तो  कहा  कि  पड़ोसी  राष्ट्रों  से  हमें  आयात  भी

 व्यय  बहुत  बढ़  जाएगा  ।  करना  चाहिए  ।  तब  ही  वे  हमारी  वस्तुएं  खरीद
 दूसरी  बात  यह

 सकेंगे  | ध्यान  में  रखनी  चाहिए  कि  तटकर  आयोग

 १९५२  में  स्थापित  हुआ  था
 ।  उसके  got  श्री  अच्युतन्‌  ने  बताया  कि  उपभोक्ताओं

 विकसित  होने  में  कुछ  समय  लगेगा ।  जैसे  जैसे
 और  उत्पादकों  के  हितों  में  विरोध  हे  ॥

 देश  का  औद्योगीकरण  होता  जाएगा  वैसे  वैसे
 वास्तव  में  विभिन्न  उत्पादकों  के  हितों  में

 इस  आयोग  का  काम  बढ़ता  जाएगा  |  धीरे
 भी  पारस्परिक  विरोध  हू  ।  इसी  तरह

 धीरे  वित्त  आयोग  की  सब  सिफ़ारिशों  पर

 अमल  किया  जाएगा  |
 निर्यात  करने  वाले  आदि  के  स्वार्थ  uae

 नहीं  हे
 |  देश  में  ६  करोड़  पौंड  ऊन  होता म

 उनकी
 इस

 बात  से  सहमत  हूं  कि

 तटकर  आयोग  के  कमंचारियों  की  संख्याਂ  कुछ  लोग  चाहते  @  कि  यह  निर्यात

 बढ़ानी  चाहिए  ।  मंत्रणा  कर्मचारियों  की  कर  दिया जाए  दूसरे लोग  '*  उसका

 संख्या  नहीं  बढ़ाई  जा  सकती  ।  हां  aaa  निर्यात  सबंधी  बंद  करना  चाहते  दे  अतएव

 मंत्रणा दाता  नियुक्त  किए  जा  सकते  हें  ।  हमें  सब  प्रकार  के  लोगों  की  आवश्यकताओं

 श्री  बंसल  ने  सुझाव  दिया  ह  कि  विकास
 को  ध्यान  में  रखकर  नीति  बनानी  चाहिए  ।

 दाखा  में  उच्च  कर्मचारियों  की  बढ़ाई  औद्योगीकरण  से  देना  की  बेकारी  की

 जानी  चाहिए  ।  हमार  यहां  कम  वेतन  समस्या हल  न  होगी  अन्त  में
 हुम  इस

 होने  से  अच्छे  लोग  हमें  नहीं  tra  पाते  ।  निष्कर्ष  पर  पहुंचते  हूं  कि  गांवों  को  आत्मनिभेर

 अच्छे  इंजीनियर  और  केमिस्ट  हमें  नहीं  बनाने  से  ही  समस्या  दूर  होगी  ।  पंडित

 शिल  पाति  |  हम  इस  विषय  में  विचार  नेहरू  कुटीर  उद्योगों  का  विकास  करना

 कर  रहे |  चाहते  €  परन्तु  वे  औद्योगीकरण  भी  करना

 चाहते  हे ं|  हमें  यह  नहीं  समझना  चाहिए
 श्री  तुलसी  दास  किला चंद ने  आयात

 नियंत्रण  जांच  समिति  की  रिपोर्ट  की  तरफ
 कि  गांवों के  लोग  परिवर्तन  करना  नहीं  चाहते  ।

 हमें  उनकी  ददा  सुधारना हू  ।
 हमें  वहां हमारा  ध्यान  दिलाया  ।  उन्होंने  नियत

 के  विस्तार  के  लिए  भी  कई  सुझाव  दिए  हे ं।
 के  निवासियों  को  वे  सहूलियतें  देना  पड़ेगी

 जो  शहर  निवासियों  को  प्राप्त  हूँ  ।  ह्म
 उन  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 उप्पर  पुरानी बातें  लागू  नहीं कर  सकते  ।

 श्री  अच्चुथन  ने  कहा  कि  हमें
 अपनी  हम  उत्पादन  के  प्रत्येक  क्षेत्र  का  आपस  में

 समन्वय  करना  पड़ेगा  !  हम  चाहते  हें  कि वस्तुओं  का  विदेशों  में  प्रचार  करना  चाहिए  |

 हम  इस  दिशा  में  प्र  यतन  कर  रहे  हैं  ।  कुछ  ग्रामोद्योग  बने  रहें  जिससे  कि  बेकारी
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 प्रतिमा  मूल्य  मिल  सकेगा  ।  इसके
 के  समय  वे  काम  आएं  ।  ग्रामोद्योग  हथकरघा

 और  खादी  के  लिए  सरकार  ने  काफी  रुपया  लिऐ  साठ  या  सत्तर  करोड़  रुपए  लगेंगे

 तथा  ८०,०००  लोग  बेकार  हो  जायेंगे  १
 खच  करने  का  निश्चय  किया है  ।  जो  लोग

 कहते  हँ  कि  सरकार  ने  ग्राम  उद्योगों  के  लिए
 यदि  विदेशों  की  मांग  काफी  बढ़  जाए  तब

 ही  हम  नई  walt  लगाएंगे
 कुछ  नहीं  किया  उन्हें  मालूम  होना  चाहिए

 कि  खादी  के  लिए  ६  करोड़  तथा  कुटीर  ard  को  अधिक  दिनों  के  स्थगित

 उद्योगों  के  लिए  १  करोड़  रुपया  नियत  भी  नहीं  fear  जा  सकता  |

 किया  गाया  है  ।  यदि  ग्रामों  में  फैली  हुई  सदन  में  राज्य  व्यापार  की  चर्चा  हुई

 बेकारी  मिटाने  में  हमारी  योजनाएं  सफल
 छह  इसके  लिए  बहुत  पूंजी  की  आवश्यकता

 हों  तो  सरकार  लिए  पर्याप्त  रुपए
 पड़ेगी  तथा  इसमें  लाभ  के  साथ  हानि  होन

 खर्च  करेगी  |  की  भी  संभावना है  ।  इस  कार्य
 के

 लिये

 उपयुक्त  कर्मचारियों  की  भी  आवश्यकता

 कुछ  सदस्यों  ने  कहा  कि  हमें  विदेशों  पड़ेगी  ।  सरकारी  कर्मचारी  अपनी

 से  अधिक  वस्तुएं  न  मंगानी  चाहिएं  ।  विदेशी  जिम्मेवारी  पर  लाखों  रुपयों  के
 बिल

 पास

 विनियम  की  उपलब्धता  तथा  आवश्यक
 नहीं  करेंगे  ।

 वस्तुओं  को  आयात  करने  की  दृष्टि  से  हम

 अनावश्यक  वस्तुओं  बन्द  कुछ  सदस्यों  ने  पश्चिमी  घाट  की  और

 ध्यान  दिलाया  |  मलाबार  में  लोगों  की
 कर  सकते  हे  ।  परन्तु  हम  ada  के  लिए

 सहायता करने  के  लिये  हम  ने  कुछ  aa
 सब  वस्तुओं  का  आयात  बन्द  नहीं  कर  सकते  |

 वाहियां  की  हें  ।  वहां  की  बेकारी  को
 दूर

 श्री  बंसल  ने  विदेशी  पूंजी  और  देश  का  भी  हम  प्रयत्न  कर  रहे  हूं  |

 के  औद्योगीकरण  की  चर्चा  की  हे  ;  पेंच
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  काली  fat

 बनाने  के  एक  विदेशी  थें  को
 के  बारे  में  विचार  कर  रहा  है

 ।  हम  शीघ्र
 इस  देश  में  कारखाना  खोलने  की  अनुज्ञा

 ही  पश्चिमी  घाटों  के  बन्दरगाहों  में  फ्यूमीगेशन
 सरकार  में  दी  है  क्योंकि  लोग  अभी  भी

 प्लांट  स्थापित  कर  देंगे  ।
 विदेशी  पेंच  खरीदते  इस  साथ  के  कारण

 t
 ्

 अत्यधिक  उत्पादन  नहीं  हो  जाएगा  |
 श्री  बर  पूंजी  वस्तुओं  के  आयात

 at  बात  उठाई  थी  ।  वे  केवल  प्रतिशत

 श्री
 डा०  दास  और  श्री  की  बात  करते  हैं

 ।
 वे  कहते  हूं  कि

 अब

 मिश्र  ने  जूट  की  चर्चा  की  ।  श्री  मिश्र  की  पहले  की  अपेक्षा  कम  प्रतिशत  राशि  की  पू  जी

 आलोचना  उचित  नहीं है  ।  श्री  झुनझुनवाला  वस्तुएं  आयांत  की  जाती  ।.
 प्रतिशत

 के
 अनुसार  यदि  हम  जूट  का  निर्यात  कर  दें  से  ठीक  पिता  नहीं  चलता

 |  ह्म

 तो  लोगों  की  कठिनाइयां  कम  हो  जाएंगी  ।  यह  भी  देखना  है  कि  कितने
 रुपयों  की

 श्री  मिश्र  चाहते  हूँ  कि  मिलों  में  आधूनिक  पूंजी  वस्तुएं  आयात  की  गई  १९४९-५०

 यंत्र  लगाए  जाएं  |  अभी  एक  करघे  के  में  १०६  करोड़  रुपए  की  पूंजी  वस्तुएं आयात

 लिए  लगभग  ४  व्यक्ति  लगते हैं
 यदि  हुई  थीं  ।

 अगले  वर्ष
 ८०  करोड़  की  कीमत

 नई  मशीनें  लगाई  जाएं  तो  उत्पादन  व्यय  की  पूंजी  वस्तुएं आई  १९५१-५२  में

 ay १५  प्रतिशत  कम  हो  सकता  है  ।  इससे  जूट  १००  करोड़  रुपए  की  आई  ।  इस

 उत्पन्न  करन  वाले  किसानों  को  ३  रुपए  अभी  तक  ६५  करोड़  रुपए  की  पूंजी  वस्तुएँ
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 [at  eto  टी ०

 आई हें  की  गई  सकल  राशि
 देश  में  पूंजी  की  बहुत

 कमी  है ं।
 याद

 के  हिसाब  से  तो  कम  प्रतिशत  राशि  पंजी  औद्योगीकरण  के  लिए  विदेशी  पूंजी  आवश्यक

 वस्तुओं  पर  खच  की  गई  है  |  दूसरी  बात
 हुई  तो  हमें  उसका  उपयोग  करने  में  हिचक

 हमें  यह  ध्यान  में  रखनी  चाहिए  कि  हम  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 देश  में  भी  पूंजी  वस्तुओं  का  उत्पादन  करते
 औद्योगीकरण  से  मेरा  तात्पयं  केवल

 कपड़ा  बनाने  की  मशीनें  डीजल  एंजिन  a आधार  उद्योगों  की  स्थापना  से  नहीं
 आदि  देश  ही  में  बताते

 ह
 ।  हमें  चाहिए  कि

 इन  से  पूंजी  वस्तुएं  उत्पन्न  होंगी  तथा  जीवनस्तर

 इन  वस्तुओं  का  अज्ञात  न  करें  |
 त  बढ़ेगा  |  उपभोग  की  वस्तुओं  काਂ  उत्पादन

 श्री  के०  कज  बताई
 :  करने  से  ही  जीवन  स्तर  बढ़ेगा  ।  अतएव

 कपा  अधपका  तात्पयं  यह  है  विदेशों  से  छोटे  उद्योगों  को
 भी

 महत्व  चाहए
 ।

 बाबुओं  के  आयत  की  अब  कोई  इस  क्षेत्र  में  भी  विदेशी  पंजी  का  हम  बहिष्कार

 आवश्यकता  नहीं  है  ?  नहीं  कर  सकते  ।  इसका  तात्पयं  यह  नहीं

 श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  अवर  एकता  है  कि  हमें  किसी  प्रकार  भी  विदेशी  पूंजी

 प्राप्त  करनी  चाहिए  ।  यदि  वह  हमें  उचित
 आवश्यकता  होते  पर  ही  वस्तुएँ  विदेशों

 दाँतों  पर  प्राप्त  होगी  तो  हम  उसे  लेंगे  अन्यथा
 से  बुलाई  जंगी  ।

 नहीं  ।  हम  विदेशी  पूंजीपतियों  को  कुछ
 श्री  मूनिस्वामी  ने  चमड़ा  पकाने  के

 आश्वासन  भी  दे  सकते  हें  ।  परन्तु  हमने
 उद्योग  की  चर्चा  की  ।  हम  खाल  और  चमड़े

 इस  बात  कां  सदा  ध्यान  रखा  है  कि  विदेशियों
 के  उद्योग  की  आवश्यकताओं  का  अध्ययन

 द्वारा  चलाई  गई  सारों  में  थोड़ी  देशी

 कर  रहे  हैं  ।  चमड़े  का  उद्योग  तथा  व्यापार

 पूंजी  अवश्य  रहे  |  अभी  उद्योगों  के  ऊपर

 करने  वाले  व्यक्तियों  का  सहयोग  प्राप्त
 सरकार  का  कुछ  नियंत्रण  हैँ  ।  हम  उनके

 होने  पर  हम  बहुत  क ुछ
 कर  सकेंगे  ।

 ऊपर  नियंत्रण  करना  चाहते  हं  जिससे

 हमें  देश  में  उद्योग  का  विकास  करना  कि  उद्योगपति  राष्ट्रहित  के  विरुद्ध  कार्य

 सरकारी  योजनाओं  के  सफल  होने  पर  न  कर  सकें  तथा  उपभोक्ताओं  के  हितों

 लोगों  की  आय  तथा  वस्तुओं  की  मांग  बढ़ेगी  |  की  अपेक्षा  न  करें  ।  ऐसा
 नियंत्रण  विदेशी

 इस  कारण  agar  क्षेत्र  में  वस्तुओं  का  सार्थों  पर  भी  रहेगा  ।  वे  समाज  विरोधी

 उत्पादन  बढ़ेगा  |  इसके  लिए  पूजी  की  नीतियों  का  अनुसरण  न  कर  इन

 आवश्यकता  पड़ेगी  |  भारतीय  पूजी  भी  बातों  को  छोड़  विदेशी  पूंजीपतियों  के  साथ

 उद्योगों  में  अक्षित  होगी  ।  वह  वैसा  ही  व्यवहार  किय  जाएगा  जेसा  देशी

 पर्थाप्त  नहीं  हुई  तो  विदेशी  पूंजी  का  उपयोग  पूंजीपतियों  के  साथ  होता  है  |

 किया
 जा

 सकता  है  ।  विदेशी  पूंजी  के  उन  कारखानों  का  भी  पुरा  समायोजन

 faga  में  लोगों  को  कुछ  भाम  है  ।  विदेशी  किया  जाना  चाहिए  जो  हम  स्थापित  कर

 याद पूंजी  लगाने  से  हम  को  लाभ  होगा  ।
 चुके  हें  ।  सहाय  उद्योगों  की  स्थापना

 भारतीय  पूजी  पर्याप्त  नहीं  होगी  तो  विदेशी  की  ओर  हमने  बिलकुल  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।

 पूंजी  का  उपयोग  करना  चाहिए  ।  कुछ  उद्योगपति  आवश्यक  वस्तुओं  का  आयात

 सदस्य  समझते  हें  कि  देश  में  अत्यधिक  विदेशी  करना
 चाहते  हूँ

 |  वे  इस  बात  की  कोशिश

 got आ  रही  है  ।  बातਂ  ऐसी  नहीं  है  ।  नहीं  करते  कि  आवश्यक  वस्तुएं  देश  ही  में
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 विकास  पर  अतिरिक्त  उत्पादन  विधेयक

 उत्पन्न  की  जा  सकें  ।  प्रकरण  विभाग  तथा हम  अपनी  पूर्ण

 उत्पादनक्षमता  का  उपयोग  नहीं  कर  रहे  व्यय--र  रुपए

 देश  की  उत्पादन  क्षमता  का  हमें
 मांग  वाणिज्य तथा  उद्योग

 आरक्षण  कराना  चाहिए  जिससे  पता  चल
 मंत्रालय  का  पूंजी

 सके  कि  कहां  कहां  पर  विभिन्न  वस्तुओं  का
 & 190,288,000  रुपये

 उत्पादन  किया  जा  सकता  है  |

 चीनी  आदि  बनाने  की  मशीनें  खादी द  चबा 2  अन्य  हथ  करघा  उद्योग  विकास

 हम  देश  में  ही  बना  सकेंगे  ।  पर  अतिरिक्त  उत्पादन  दाल्क ) ्‌््छ

 विधेयक----असमाप्त

 इन  मार्गों  पर  सदन  ने  सहजतापूर्वक

 विचार  किया  है  |  इसके  लिए  में  सदन  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  eto

 टी०  कृष्णामाचारी )  में  प्रस्ताव  करता
 का  आभार  मानता  हूं  |

 g

 उपाध्यक्ष  महोदय  में  कटौती  1६६
 कि  खादी  तथा  अन्य  हथकरघा  उद्योगों

 प्रस्तावों को  सदन  के  मत  के  लिये  रखूंगा
 |

 का  विकास  करने  और  खादी
 कटौती  प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुए ।  तथा  अन्य  हथकरघा  कपड़ों  के

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  है  :
 विक्रय में  वृद्धि  करने  के  प्रयोजनाओं

 ३१  १९५४  को  समाप्त  धन  इकट्ठा करने  के  लिये  कपड़े

 होने  वाले  वर्ष  में  मांग  संख्या  पर  एक  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क

 852,38, 8  तथा  Xo  के
 के  आरोपण तथा  संग्रहण  का

 सम्बन्ध  में  जो  व्यय  होगा
 उसे

 उपबन्ध  करने  वाले  एक  विधेयक

 पूरा  करने  के  लिये  राष्ट्रपति  पर  विचार  किया  जाये  ।
 ी

 को  क्रम  पत्र  में  उल्लिखित  राशियों

 तक  राशियां  दी  जायें  ी
 सदन  के  सदस्य  जानते  हैं  जिस

 दिन  यह  विधेयक  पुरःस्थापित  हुआ  था

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 ।

 उस  दिन  अर्थात्‌  १५  फरवरी

 द्वारा  जो  मांगें  स्वीकृत  की  गई  का  wane  संग्रहण

 वे  नीचे  दी  जाती  १९३१ਂ  के  उत्पादित  कपड़े  पर

 मांग  संख्या  १--वाणिज्य  तथा  उल दोर पोर  तीन  पाई  प्रतिशत  की  दर  से  एक  उपकर

 ले  रही  है  ।  इस  विधेयक  का  मुख्य  भाग
 मंत्रालय--

 खंड  ३  हैं  जिसमें  कपड़े  पर  अतिरिक्त
 उत्पादन रुपय े।

 शुल्क  के  आरोपण  का  उल्लेख है
 ।  जहां  तक

 मांग  संख्या  २--उद्योग-१०,९०,९ ३,०००  परिभाषा  खंड  अर्थात्‌  खंड  और  खंड

 ¥  तथा  पांच  का  प्रश्न  वे  गौण  हैं  ।

 मांग  संख्या  सूचना  तथा  माननीय  सदस्यों  ने  परिभाषा  के  सम्बन्ध

 सांख्यकि--घ
 में  कुछ  शंकायें  प्रकट

 की  एक
 माननीय

 रुपये  |
 |  |

 सदस्य  ने  तो  मुझ  से  यह  पूछा  कि  हथकरघा
 ~
 म

 ~

 मांग
 संख्या

 ४--वाणिज्य  तथा  उद्योग  .  नकली  रेशम  तथा  ऊन  आदि

 मंत्रालय अंतगर्त  से  गया  कयों  शामिल  होना  चाहिये

 292  PSD
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 पर  अतिरिक्त  उत्पादन  विधेयक

 टी०  ठी ०  कृष्णमाचारी ]

 इसके  उत्तर  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  बावजूद  तो  केवल  सरकार  को  उपकर  लगाने  की

 इस  बात  के  कोई  कपड़ा  किसी  मिल  में  बना  अनुमति दी  जा  रही  है  ।

 असली  चीज  उसकी  बुनाई  ही  होती  है

 और  हमें  व्यापार  की  वतंमान  परम्पराओं  में  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  करना

 को-भी  ध्यान  में  रखना  होता  है  जिसके  अनसार  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  के  पृष्ठ  में  कोई

 वे
 न

 केवल  रैदास  का  ही  बल्कि  नकली  रेशम  गुप्त  बात  नहीं  हू  और  इस  सदन  की  अनुमति

 ऊन  आदि  का  भी  प्रयोग  करते  के  बिना  कुछ  नहीं  किया  जा  रहा  है  |  यह

 तो  एक  स्पष्ट  विधान  है  जिसका  खंड ३

 ही  प्रमख  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह खंड
 ४

 के  विषय  में  मुझे  यह  कहना

 हू  कि  जहां  तक  उक्त  शल्क  के  आरोपण  से  सुझाव  दिया  हू  कि  यह  विधेयक  प्रवर  समिति

 प्राप्त  आय  के  प्रयोग  किये  जाने  का  प्रदान  ह
 को  सौंप  दिया  जाये  ।  परन्तु नहीं

 समझता  कि  प्रवर  समिति  इसमें  कोई  सुधार सरकार  उस  धन  को  ऐसे  ढंगों  से  प्रयुक्त

 <  सकती  हे  जो  वांछनीय  हों  ।  उसम  कर  सकेगी ।  जब  वित्त  विधेयक  ही

 जो  मद  दिये  गये  हें  वे  तो  उदाहरण  स्वरूप
 जिसम  इतने  अधिक  खंड  प्रवर  समिति

 को  नहीं  भेजा  जा  रहा ह  तो  फिर  इस  सीधे
 e  |  यह  बात  नहीं  है  कि  सरकार  उक्त

 धन  का  उपयोग  इनके  अलावा  किसी  अन्य  सादे  खंड  ३  के  भेजे  जाने  की  क्या  आवश्यकता

 a  |  सदन  या  तो  सरकार  को  यह  उपकर
 तरीके  से  नहीं  कर  खंड  ४  के

 भाग  तक  सरकार को  एसा
 की  इजाजत  दे  दे  या  साफ  इंकार  कर

 करन  से  नहीं  रोकते  ।  सदन  उपकर  की  राशि  में  फेर  बदल
 ~

 कर  सकता  हूं  --  तीन  पाई  के  स्थान  में

 दो  एक  पाई  या  आधी  पाई  रख  सकता
 a

 खंड  पांच  में  नियम  बनाने  की  शक्ति
 ह  परन्तु यह  काम  तो  क  साधारण

 दी  हम  यह  ठीक-ठीक  नहीं
 संशोधन  के  जरिये  भी  हो  सकता  हैं  ।  फर

 कह  सकते  ह  कि  इस  उपकर  के  लगाये  जाने
 इसके  प्रवर  समिति  को  सौंपे  जाने  की  क्या

 से  हमें  कितनी  आय  परन्तु  हमारा

 अनुमान  हू  कि  यह  लगभग  ५  करोड़  रुपये
 आवश्यकता  है

 ?

 होगी ।  हो  सकता  है  कि  इससे  कुछ  अधिक  पाटनकर  अध्यक्ष-पद  पर  आसीन |

 हो  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  साधारण

 अब  में  मोटी  तौर  से  यह  बताऊंगा  कि
 चर्चा  के  दौरान  में  कहा  था  कि  आय  इससे

 कहीं  अधिक  होगी  |  परन्तु  में  एसा  नहीं
 उपकर  से  जो  आय  होगी  वह  किस  प्रकार

 समझता  क्योंकि  हम  निर्यातित  कपड़े  पर  व्यय  की  जायेंगी  :  इस  वर्ष  लगभग  एक  करोड़

 यह  उपकर  नहीं  लगायेंग े|  आय  रुपया  तो  हम  खादी  के  सम्बन्ध  में  उठायेंगे  ।

 ५-६  करोड़ के  लगभग  होगी ।  स्वभावत  मुख्य रुप  इस  राशि  से  मजदूरों को  सहायता

 दी  जायेगी  ।  जहां  तक  सरकार  का  सम्बन्ध इस  आय  में  से  जित  गी  राशि  व्यय  की  जायेगी

 उस  पर  सिद्धान्त रूप  से  सदन  की  स्वीकृति  है  वह  इसे  सामाजिक  बीमे  की  एक  योजना

 ली  जानी  होगी  |  अतएव इस  विधेयक  समझती  है  इससे  बेकारी  दूर  करने  के

 के  पारित  हो  जाने  से  संसद्‌  के  नियन्त्रण  कार्य में  सहायता  मिलेगी  मुझ  यह

 में  कोई  कमी  नहीं  आयेगी  ।  इसके  द्वारा  कहते ह  ये  प्रसन्नता ह  कि  इ  स  मामले में  हमन
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 पर  अतिरिक्त  उत्पादन  विधेयक

 जिन  लोगों  से  सहायता देने  की  प्रार्थना  सहायता देने  के  लिये  कुछ  अधिक  ठोस

 कार्यवाहियां  की  जानी  होंगी  ।  इसीलिये की  है  वे  ऐसे  लोग  हूं  जिनके  कोई  राजनैतिक

 हित  नहीं  हे  ।  वे  इस  सरकार के  में  यह  चाहता  हूं  कि  राज्य  सरकार  पहल

 अत्यधिक  निष्पक्ष  आलोचक  हैं  |  सरकार  सहकारी  समितियों के  द्वारा  काय
 कर

 I

 इस  धन  को  किसी  ढंग  विशेष  से  व्यय  किये  प्रत्येक  जलाने  को  सहकारी  समिति  के  wears

 जाने  का  आग्रह  नहीं  करेगी  ।  एक  लाया  जाये  |  यदि  सम्भव  हो  तो

 आयव्ययक  अवश्य  तेयार  किया  जा  रहो  है  ।  समिति एक  लाख  करघों  के  आधार  पर

 में  समझता  हूं  कि  सदन  को  अब  विश्वास  हो  बनाई  जाये  जिसके  नीचे  कई  प्रारम्भिक

 समितियां  कार्य  करें  ।  प्रारम्भिक  समितियां जायेगा  कि  इस  धन  का  अत्यधिक  उचित

 ढंग  से  उपयोग  किया  जायेगा  ।  जुलाहों  को  सूत  देने  आदि  का  कार्प  करें  और

 यदि  जरूरत  पड़े  तो  दीप-समिति  सामान

 जहां  तक  हथकण्डों पर  व्यय  का  सम्बन्ध
 के  विक्रय  के  लिये  )  एम्पोरियम

 सदन  जानता  हे  कि  सरकार  ने  एक  हथकरघा
 भी  खोले  ।  इसमें  हानि  तो  अवश्य  होगी

 चोटें  बनाया  हैं  ।  यह  बोड़ें  मुख्य  रूप  से  एक

 काणा  बोड़ें  ह  सरकार  का  इरादा  यह  ह
 क्योंकि  हम  मजदूरों  को  भूखा  नहीं  रखना

 चाहते और  न  ही  हम  यह  चाहते हं  कि  उनसे
 कि  वह  राज्य  सरकारों  से  स्थानीय  हथकरघा

 उनके  स्वामी  या  फैक्टरियां  बहुत  अधिक
 बोड  बनाने  और  उनसे  आयव्ययक  बनवाने

 काम ल  |  हमारा  अभिप्राय  यह  हैं  कि  हम
 के  लिये  कड़े  ।  तब  सरकार  धन  स्वीकृत

 बेचारे  जुलाहों  को  बीच  वालों  के  पंजों  से
 करेगी  ।  धन  मुख्य  रूप  से  राज्य  सरकार

 को  जायेगा  |  व्यय  की  देखभाल
 मुक्त  कर  |  हमें  उन्हें  अच्छी  मजूरी

 देनी  होगी  ।  किसी  वस्तु  पर  जितनी  लागत

 करना
 राज्य  सरकार  का  काम  यद्यपि

 हम  कुछ  ऐसे  सिद्धान्त  निर्धारित  कर
 सकते

 हो  सकता  है  उसको  देखते  हुए  तथा

 उसके  विक्रय  मूल्य  को  देखते  हुए  हमें  नकघपान

 हें  जिनके  अनुसार  उक्त  धन  व्यय  ‘Prat

 जाये  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  हम  हथकरघा
 हो  ।  हमें  एक  डिजायन  विभाग  भी  स्थापित

 करना  पड़गा  ।  यह  सब  कार्य  राज्य
 बोर्डे  से  एक-दो  नियुक्त  करने

 हथकरघा  बोझ  तथा  उसके  द्वारा  बनाये
 के  लिये  भी  कह  सकते  हें  ताकि  वे  ये  देख  सकें

 जाने  वाली  अन्य  संस्था घरों  द्वारा  किया  जायेगा  |
 कि  धन  किस  प्रकार  व्यय  किया  जा  रहा  है  |

 हमारा  ऐसा  कोई  इरादा  नहीं  है  कि  इस  माननीय  सदस्य  यह  न  समझ  बैठे  कि

 विषय  में  राज्य  सरकार  पर  कोई  विशेष  म  आवश्यकता  से  अधिक  आशा  दिला  रहा

 नियन्त्रण  लगायें  |  राज्य  सरकार  के  समक्ष
 यह  मेरी  इच्छा  नहीं  है  ।  मेरे  विचार  में

 जो  मोटी  नीति  हम  रखना  चाहते  हें  वह  एक  या  दो  वर्ष  में  कुछ  अधिक  नहीं  हो  सकता

 यह  है  कि  कम  से  कम  प्रथम  वह  में  तो  हम  यदि  राज्य  सरकारें  उस  तरह  से  सहमत

 सहकारी  समितियों  के  द्वारा  ही  कार्य  करें  ।  हो  जाती हें  तो  इस  सहायता द्वारा  जुलाहों

 म॑  जानता  हूं  कि  अब  हथकरघा  उद्योग  को  को  समाज  में  एक  स्थायी  स्थान  दिया  जा

 तुरन्त  सहायता  की  आवश्यकता  में  यह  सकता  हूं  ।  यदि इस  योजना  द्वारा  जुलाहों

 भी  जानता  हूं  कि  कुछ  विशेष  वस्तुओं  का  भला  होता  हे  तथा  उन्हें  काम  मिलता है

 निर्माण  हथ करघों  के  सुरक्षित  रखने  तो  हम  इस  योजना  को  कार्यान्वित करने

 मात्र  से  वांछित  परिणाम  नहीं  निकल  स  का  a4  इस  विधेयक  द्वारा  जमा  किये  गये

 हथकरघों, पे कपड़ा बनने वाले लोगों पे  कपड़ा  बनने  वाले  लोगों  को  धन  या  अन्य  साधनों  द्वारा  पूरा  करने  के  लिये
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 पर  अतिरिक्त  उत्पादन  विधेयक

 टी०  टी०  कृप्तामचारी |]
 तैयार  है  ।

 मोटे  तौर|  पर  हम  इसी  योजना
 साथ  साथ  यह  भी  पारित  कर  दिया  जाये

 को  लेकर  काम  करना  चाहते हैं  ।  माननीय  जहां  तक  इस  विधेयक  के  कार्यान्वित  करने

 सदस्य  इस  बात  को  समझने  का  प्रयत्न  करेंगे  की
 तिथि  का  सम्बन्ध हे  वह  १५  अप्रैल  रखी

 कि  हमें इस  मामले  में  विभिन्न  राज्यों के  कामों  गई  हैं  और  इसीलिये  मैं  सदन  से  इस  विधेयक

 का  समन्वय  करना  पड़ता  हैं  ।  हो  सकता  एक  को  इसी  समय  पारित  करने  का  निवेदन  कर

 राज्य  जरा  इससे  भिन्न  रूप  से  काम  करना
 रहा  हूं  ।

 चाहे ।  अनेक  राज्यों  में  कुछ  योजनायें चालू  सभापति  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 मद्रास  जहां  पर  शायद  जुलाहों की
 हुआ

 सबसे  बड़ी  संख्या  पहले  ही  से  सहकारी
 कि  खादी  तथा  अन्य  हथकरघा  उद्योगों

 समितियां  कार्य  कर  रही  हैं  ।  परन्तु  इनके
 का  विकास  करने  और  खादी  तथा  अन्य

 कार्य  संचालन  में  एक  कठिनाई  उत्पन्न  हो
 हथकरघा  कपड़ों  के  विक्रय  में  विधि

 जाती  हैं  और  वह  यह  कि  wade  व्यय  को

 पूरा  करने  के  लिये  उनके  पास  धन  नहीं  होता

 करने  के  प्रयोजनों  धन  इकट्ठा  करने  के

 fot  कपड़े  पर  एक  अतिरिक्त  उत्पादन
 और  इसीलिये  उनके  काम  में  बाघा  पड़

 जाती  है  |
 शुल्क  के  आरोपण  तथा  संग्रहण  का  उपबन्ध

 करने  वाले  एक  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाये  पी
 मेरा  विचार  अपने  सहकारी  माननीय

 वित्त  मंत्री  से  भी  इस  सम्बन्ध  में  सहायता  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :

 लेने  का  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  वह  रिजर्व  बैंक  में  प्रस्ताव  करता  हूं
 कि  :

 से  ऐसे  सहकारी  बैंकों  की  सहायता  करने
 १९५३  के  अन्त  तक  aa  *

 के  लिये  कहें  ऐसी  समितियों  को  धन  रण  कीਂ  सम्मति  जानने  के  लिये  इस  विधेयक

 उधार  देते  ्  हम  चाहते  हें  कि  उन्हें  को  परिचालित  किया  जाये  ी

 रण  तौर  पर  इसी  सहकारी  प्रणाली  द्वारा  सभापति  महोदया  द्वारा  प्रस्ताव

 मिले  तथा  fora  बैंक  सहकारी
 प्रस्तुत  किया  गया  ।

 बलों  द्वारा  वस्तुत  की  गई  हुंडियों  पर  बट्टा

 सम्बन्धी  सहायता  देता  रहे  ।  मुझे  इसमें
 डा०  एम०  एम०  दास

 मात्र भी  सन्देह  नहीं  कि  वर्तमान  गजनेर  अनुसूचित  :  में  प्रस्ताव  करता
 हूं

 के  होते  जो  हमारे  द्वारा इस  सम्बन्ध  में

 किः

 निर्देश  किये  जाने  वाले हर
 मामले  परं  विधेयक  को  निम्न

 प्रस  झतापूर्वक  विचार  करने  के  लिये  तैयार  रहते  श्रीमती  उमा  श्रीमती  जयश्री

 हम  अपनी  योजना  को  सफल  बना  सकेंगे  |  पंडित  मुनेश्वर  दत्त  पंडित  ठाकुर

 इस  उद्देश्य को  भी  सामने  रखते हुए
 कि  हमਂ  दास  सेठ  गोविन्द  श्री  हरि

 इस  शुल्क  द्वारा  जमा  किये  गये  घन  से
 उनकी  विनायक

 श्री  अरुण  चन्द्र

 सहायता  सदन  को  इस  विधेयक  को  श्री  श्री  नारायण  श्री  एम०  एम०

 पारित कर  देना  चाहिये  ।  में  सदन  से  एक  बार  श्री  पी०  टी ०  श्री  देवेश्वर

 पुनः यह  निवेदन करता  हूं  कि  यह  करारोपण  श्री  लोकनाथ  डा०  सुरेश  श्री  एस०

 का  एक  बहुत ही  सीधा  सा  विधेयक है  तथा  वी०  रामास्वामी  श्री  लक्ष्मणसिंह

 _  हम  चाहते  हें  कि  अन्य  वित्तीय  विधेयकों  के  श्री
 व सता  ज  to  पी०  श्री  शांताराम
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 पर  अतिरिक्त  उत्पादन  विधेयक

 श्री  नेमी चन्द्र  श्री  टी०  रखते  &  कि  कपड़े  की  किस्म  में  गिरावट

 टी०  कृष्णमाचारी  तथा  प्रस्तावक  की  एक  न  ओआ  जाये  ।  इस  प्रकार  वे  अपने  आप  में

 प्रवर  समिति  को  सौंपा  तथा  प्रवर  एक  संस्था  से  बन  गये  अतएव  जहां

 समिति को  अपना  प्रतिवेदन  १९५३  सरकार  सहकारी  समितियों  को  सहायता

 के  अन्तिम  सप्ताह  के  पहले  दिन  तक  उपस्थित  देने का  विचार  रखती  हैं  उसे  इन  मास्टर

 करने  का  निदेश  दिया  जाये  ।''  जुलाहों  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  ।

 कारी  समितियों  को  रियायती  दरों  पर  सामान सभापति  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 किया  गया  |  मिल  जाता  हं  फिर भी  वे  उसी दर  पर  कपड़ा

 बेचती  हूं  जिस  पर  साधारण  जुलाहा
 श्री  एस०  ato  राम स्वामी  :

 मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता हे  कि  आखिरकार
 बेचता  जिसे  सामान  खरीदने  में  कोई

 रियायत  नहीं  मिलती  ।  अतः  इन  समितियों  से
 केन्द्र  ने  खादी  तथा  हथकरघा  उद्योग  में  सुधार

 करने  के  निमित्त  छः  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था
 उपभोक्ता  को  कोई  लाभ  नहीं  होता  ।  होना

 तो  यह  चाहिये  fe  सहकारी  समितियां
 की  ।  परन्तु  मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है

 उपभोक्ताओं  को  सस्ते  दामों  पर  कपड़ा
 कि  ऐसा  करने में  देर  हो  गई  निर्वाचन

 दें  क्योंकि  उन्हें  सब  सामान  रियायती  दर  पर
 क्षेत्र  जिसमें  लगभग  डेढ़  लाख  करघे

 मिलता  हे  पर  वे  ऐसा  नहीं  करतीं  ।  वे  सारा

 बहुत  से  व्यक्ति  अपना  काम  छोड़  छोड़
 लाभ  अपने  आप  तक  सीमित  रखती  हैं  ।

 कर  अन्य  स्थानों चले  गये  हें  ।  वहां  की

 सहकारी  समितियां  भ्रष्टाचार से  खाली  नहीं
 हालत  काफी  खराब  है  ।  होना तो  यह  चाहिये

 था  कि  यह  विधेयक  कुछ  महीने  पहले ही  पारित
 अतएव  मेरा  निवेदन  कि  मास्टर  जुलाहों

 को  प्रोत्साहन  दिया  जाये  जिस  से  उपभोक्ताओं
 किया  गया  होता  फिर  भी  में  इसका  स्वागत

 करता  हूं  क्योंकि  इससे  जुलाहों  की  हालत
 को  सस्ते  दामों  पर  कपड़ा  निल  सके  ।  अक्सर

 पैसे  की  कमी  के  कारण  इन  मास्टर  जुलाहों
 कुछ  तो  सुधरेगी  ही  ।

 मेरे  विचार  में  समस्त  भारत  में  २५

 का  काम  रुक  जाता  है  इसलिये  सरकार  को

 चाहिये  कि  वह  इन  मास्टर  जुलाहों  को
 लाख  करघे  हें  ।  प्रत्यक्ष  अप्रत्यक्ष  रूप

 अपना  निगम  बनाने  में  सहायता  इस  प्रकार
 से  इन  पर  लगभग  दो  करोड़  व्यक्तियों  का

 वह  कपड़े  की  किस्म  पर  भी  नियंत्रण  रख
 जीवन  निसार  करता  है  ।  फिर  भी  अभी  तक

 सकेगी  |
 इस  उद्योग  को  वह  सहायता  नहीं  दी  गई  है

 इकट्ठा  किया  गया  धन  हथकरघा  उद्योग

 जो  इसे  दी  जानी  चाहिये  थी  ।
 के  वैज्ञानिकन  तथा  उत्पादन  के  प्रमापीकरण

 माननीय  मंत्री  ने  बतलाया  कि  यह  धत  पर  भी  व्यय  किया  जाना  चाहिये  ।  में  अनेक

 अधिकतर  सहकारी  समितियों  को  दिया  प्रक्रियाओं  के  ब्योरे  में  तो  जाना  नहों

 जायेगा  ।  में  भी  इन  सहकारी  समितियों  के  फिर  साड़ी  की  लम्बाई  में  कमी  और

 महत्व को  मानता हूं  तथा  स्वीकार  करता  बढ़ती  करने  के  कारण  काफी  समय  नष्ट  हो

 हूं  कि  वे  बहुत  अच्छा  काम  कर  रही  हैं  ।  परन्तु  जाता  कई स्थानों पर  तो  २००  गज  लम्बे

 में  चाहता  हूं  कि
 इस  सम्बन्ध  में  मास्टर  जुलाहों

 ताने  तक  बनाये  जाते  हें  और  यदि  ऐसे  ताने

 को
 न  भूला  दिया  जाये  ।  वे  एक  तरह  बनाये  जाने  लगें  तो  हथकरघा

 से
 बहुत  ही  उपयोगी  प्रमाणित  हुये  उद्योग  को  काफी  सहायता  मिलेगी  ।  कपड़ा

 हैं  ।  जुलाहों  की  हर  प्रकार  से  सहायता  धोकर  सफ़ेद  बनाने  यंत्र  आदि  उन्हें

 करने  के  अलावा वे  इस  बात  का  भी  ध्यान  दिये  जाने  चाहियें  जिससे वे  भी  कपड़े को
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 [at  एस०  वी०

 उपभोक्ताओं  के  लिये  अधिक  आकर्षक  बना  दिलाने की  करनी  चाहिये  ।  यदि

 सकें
 ।

 मुझे  आशा  है  कि  यह  धन  इन  सुविधाओं  माननीय  मंत्री इस  उद्योग  की  सहायता ही

 के  देने पर  भी  व्यय  किया  जायेंगी ।  करना  चाहते  हें  तो  उन्हें  जापान  से  १०,

 गत  नवम्बर  में  मद्रास  विधान  सभा  ने
 २०  तथा  १००  तकुए  वाली  मशीनें

 आयात

 करके  देश  के  कोनें  कोने  में  बांट  देनी  चाहियें
 एक  संकल्प at  सम्मति  से  पारित  किया  था

 fe  धोती  और  साड़ियां तैयार  करने  का
 जिससे  जुलाहों को  मिल  के  सूत  पर

 निसार

 एकाधिकार केवल  हथकरघा  उद्योग  को  दिया
 रहने की  आवश्यकता न  रहे  ।  जुलाहा  इन

 मशीनों को  अपने  घरों में  लगा  कर  सूत  के
 जाना  चाहिये

 ।
 में  चाहता  हूं  कि  माननीय

 मंत्री इस
 संकल्प

 पर  ध्यानपूर्वक  विचार
 बारे  में  आत्मनिर्भर  हो  सकता  है  |

 करें  क्योंकि  यह  इस  उद्योग के  विकास  करने  अन्त  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  उद्योग

 में  सहायक होगा  यह  संकल्प कोई  नया  नहीं  अधिकतर  निर्यात  पर  निसार  करता है  और

 यदि आप  तथ्य  अन्वेषण समिति  की  रिपोर्ट  निर्यात के  लिये  कपड़े की  किस्म  पर  नियंत्रण

 को  जिसे  प्रो०  पी०  लें  टामस  की  रखना  आवश्यक  है  ।  माननीय  मंत्री  को

 क्षता में  १९४२ में  तैयार किया  गया  चाहिये  कि  ag  कुछ  ऐसी  करें

 तो  उस
 समिति

 ने  पृष्ठ  २२६ पर  अनेक  जिससे  tar  कोई  भी  कपड़ा  भारत  से  निर्यात

 प्रकार  के  का  उल्लेख  किया है  ।  यह  न  किया  जा  सके  जिस  पर  प्रमापीकरण

 दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  रिपोर्ट  के  छप  जाने  की  मोहर न  लगी  एक  दूसरे  विधेयक

 पर भी  उसे  प्रकाशित नहीं  किया  गया  था  ।  द्वारा  न  केवल  धोती  और  साड़ियां  बनाने

 मेरा  निवेदन  हे  कि  माननीय  मंत्री  इस  का  एकाधिकार  हथकरघा  उद्योग को  दिया

 को  प्रकाशित करा  दें  क्योंकि  यह  रिपोर्ट  जाना  चाहिये  बल्कि  ३६  से  aw  इंच

 इस  उद्योग के  लिये  बहुत  ही  उपयोगी  प्रमाणित  की  चौड़ाई  वाले  कपड़े  भी  बनाने  का

 होगी  ।  एकाधिकार  उसे  दिया  जाना  चाहिये
 ।

 करघा  उद्योग  को  अपने  पैरों  पर  खड़े  करने
 यह  कहीं  अच्छा  होंगा यदि  माननीय

 का  यही  उपाय  है  |

 मन्त्री  अन्य  प्रकार  सहायता  देने

 प  साथ  साथ  मिलों में  करघों को  न  श्री  केलप्पन  :  मुझे  इस

 बढ़ने दें  ।  उद्योग  नियन्त्रण  तथा  विकास  बात  की  प्रसन्नता हूँ  कि  सरकार  ने  खादी  तथा

 अधिनियम  के  अन्तरगत  लगभग  €0,000  अन्य  कुटीर  उद्योगों  की
 ओर  अपना  ध्यान

 करघे  बढ़ाने  की  अनुमति  दे
 दी

 गई  है  ।
 दिया है  |

 के  बढ़ाये  जाने
 में  मुझे कोई  आपत्ति  नहीं

 है  क्योंकि  उनसे
 हमें  अधिक  सुत  प्राप्त

 चरखा  संघ  के  आंकड़ों  से  पता  चलता  है

 होगा  किन्तु  करघों का  बढ़ाया  जाना  तो  कि  पिछले  वर्षों  से  खादी  का  उत्पादन  और

 बिक्री  काफ़ी  कम  होती जा  रही  है  ।  यह  जो
 जुलाहों  के  लिये  किसी  भी  प्रकार  लाभदायक

 नहीं  होगा  ।  अतएव  मेरा  निवेदन है  कि  मिलों  शुल्क  लगाया  जा  रहा हे  उससे  खादी के

 में  करघों  की  संख्या न  बढ़ने  दी  दन  में  काफी  वृद्धि  हो  सकेगी  ।  यदि  सरकार

 खादी  तथा  ग्राम  उद्योग  परिषद्‌  को  उत्पादन

 एक  दूसरी  बात  यह  हे  कि  हमें  दूर  स्थित  बढ़ाने  के  लिये  कुछ  करोड़  रुपय  दे  और

 गांवों
 में  भी  जुलाहों को  मिल

 की
 दर  पर  सुत  यदि  यह  परिषद्‌  सरकार को  सहयोग  तोः
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 उत्पादन  काफ़ी  बढ़  जायेगा  |  परन्तु  इससे  (८)  यह  शुल्क  खादी
 को

 सस्ता  करने

 उसके  दामों  में  कमी  नहीं  होगी  ।  जब  तक  पर  ही  नहीं  वरन्‌  उसकी  विकास  सम्बन्धी

 इसके  दाम  मिल  के  बने  कपड़े  के  बराबर  योजनाओं  पर  भी  खां  हो  ।

 नहीं  आ  जायेंगे  तब  तक  आप  उसकी  बिक्री

 नहीं  बढ़ा  सकते  ।  यदि  खादी  के  दाम  कम  होंगे

 (९)  इस  शुल्क  का  कुछ  भाग  गाँव

 वालों  को  कामे  पर  लगाने  के  लिये  खर्चें  किया

 तो  बहुत से  लोग  उसका  प्रयोग  करने  लगेंगे
 |

 जाये  और  कुछ  खादी  उत्पादन  के  तरीक़ों  म

 परन्तु  फिर  एक  नई  समस्या  खड़ी  हो  जाती
 सुधार  करने  पर  ।

 यदि  चरखा  संघ  अपना  उत्पादन  बढ़ा

 दे  तो  फिर  इस  लाखों  गज़  खादी  का  क्या
 (१०)  गांव  के  जिन  लोगों  के  पास

 होगा  ?  क्या  सरकार  इस  बिना  बिकी  खादी  खादी  डिप्लोमा  उनके साथ  काम  पर

 लगाने  के  मामले  में  रियायत की  जाये  |
 को  खरीदने  के  लिये  तेयार  होगी  ?  यदि  वह

 इस  अतिरिक्त  मात्रा  को  ले  भी  तो  फिर  (११)  यदि  चरखा  संघ  की  सहायता

 qe  इसका  करेगी  क्या  ?  इस  के  लिये  चरखा  ली  जाये तो  उस  को  अपने  काय  में  पूरी

 संघ  ने  एक  पंचवर्षीय  कार्यक्रम  बनाया हें
 aaa  मिले  |

 उसने  सरकार  के  सामने  कुछ  सुझाव रखे  हैं  यदि  सरकारी  कर्मचारियों  से  खादी

 जो  इस  प्रकार  हे  पहनने  के  लिये  कहा  तो  इसमें  कोई

 (१)  सरकार यह
 घोषणा  कर

 दे
 कि  आपत्तिजनक  बात  नहीं  है  ।  आख़िर  इससे

 प्रत्येक  गांव  अपने  लिये  कपड़ा  स्वयं  तैयार  उनका वही  तो  बढ़ेगा  नहीं  ।  जब  अंग्रजों के

 कर े|  ज़माने  में  लोग  टाइयां  लगा  सकते  थे  और

 2)  खादी  को  सरकारी  वेश-भूषा
 सूट  पहन  सकते  थे

 तो
 अब  हम  उन  से  खादी

 घोषित  किया  जाये  |  पहनने  के  लिये  भी  कह  सकते  ह  |

 (३)  सरकार  अपनी
 सारी  जरूरतों  हमारे  सामने  प्रश्न  यही हे  कि  जब

 खादी  का  उत्पादन  बढ़  जायेगा  तो  फिर  इतनी
 के  लिये  केवल  खादी का  ही  प्रयोग

 मात्रा
 का  होगा  क्या

 ?  जेसा  में  कह  चुका हूं
 (४)  सरकार  से  यह  आश्वासन मिलना

 हो  सकता  हें  कि  सरकार  सारी  खादी  न

 चाहिये  कि  ag  कातने  वालों  से  सुत  की  खरीद

 का प्रबन्ध  कर  बांकी fe  यह  लोग
 खरीद  सके  ।  मद्रास  मुख्य  मंत्री  ने  एक  हल

 निकाला हे  ।  उन्होंने  धोतियाँ  नौकर  साडियां
 स्वयं  खादी  का  प्रयोग  |

 बनाने का  काम  केवल  हस्तकरघा उद्योग  के

 (५)  प्रारम्भिक  तथा  माध्यमिक
 लिये  रक्षित  कर  दिया  हैं  ।  परन्तु  में  समझता  हूं

 क्यों  में  सुत  कातना  अनिवायं  विषय  बनाया
 इससे भी  समस्या  हल  न  होगी  ।  इससे  खादी

 जाय े।  और  हस्तकरघे के  बने  कपड़े  के  बीच  प्रति

 (६)  हर  गांव  या  उस  पंचायत  को  होगा  |  लोग  खादी  जगह  हस्तकरघे  से

 गांव के  अन्दर  आने.वाले  कपड़े  चीनी  बना  सस्ता  कपड़ा  लेना  पसन्द  करेंगे  |

 आदि  पर  अपने  यहां  के  घरेलू  उद्योगों  को
 एक  बात  और  या  खादी  तथा

 संरक्षित  करने  के  शुल्क  लगाने  का
 करघा  उद्योग  कों  मिल के  बने  कपड़े पर

 अधिकार  हो  ।
 वसूल  किये  जाने  वाले  शुल्क  पर  निभंर  कर

 (७)  मिल  के  कपड़े पर  शुल्क  लगाया  दिया गया  है  ।
 मेरे

 विचार  में  सिद्धान्त  रूप

 में  यह  चीज़  उचित  नहीं  ।  यदि  मिल  के  कपड़े
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 की  खपत  कम  होगी  तो  हमें  खादी  के  विकास  में  माननीय  मंत्री  को  इस  विधेयक  के

 के  लिये  कम  शुल्क  प्राप्त  होगा  |  AT:  इसे  शुल्क  लिये  बधाई  देता  हं  परन्तु  साथ  साथ  यह

 पर  निसार  न  किया  जाये  बल्कि  इसके  लिये  भी  कहूंगा कि  माननीय  मंत्री  से  हमें  जितनी

 क्षेत्र  खुला  छोड़  दिया  जाये  ताकि  उसका  आशा  थी  वह  पुरी  नहीं  हुई  ।  मेरी  शिकायत

 विकास  पूरी  तरह  हो  सके  ।  मिलों  में  बने  यह  है  ।  वह  यहां  पर  केवल  मंत्री ही  नहीं

 सारे  कपड़े  को  निर्यात  के  लिये  रख  कर  तथा  सदन  में  वही  एक  एं  से  व्यक्ति  ह  जो  संविधान

 खादी  और  हस्त  करघे  से  बने  दूसरे  में  अनुच्छेद ४१,  ४२
 व  ४३  के

 रखे  जाने  के

 कपड़ों को  देश  की  खपत  के  रख  लिये  उत्तरदायी  हे  ।  इन  अनुच्छेदों  का  सम्बन्ध

 कर  भीं  हम  समस्या  को  सुलझा  सकते  हें  |  शिक्षा  और  लोक  सहायता  पाने  के

 मेरा एक  सुझाव  ag  भी
 हू

 कि  सरकार  इस  काम  की  न्याय  तथा  मानवोचित

 शुल्क  जो  तीन  पाई  प्रति  गज़  वृद्धि  दशाओं  के  उपबन्ध  तथा  श्रमिकों  के  लिये

 निर्वाह  मजूरी  आदि  से  हँ  ।  जब  मेंने  मन्त्रालय

 में  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  की  रिपोर्टे  पढ़ी  तो  मेने  सोचा  कि  सदन  के

 प्रत्येक  सदस्य  को  माननीय  मंत्री  को  बधाई
 वह  हस्त  करघे  के  बारे  में  सरकार

 की

 निश्चित  नीति  की  घोषणा  करें  ।  मेरा  सुझाव  देनी  चाहिये  ।  परन्तु  जब  में  यह  देखता हूं

 कि  यही  मंत्री  इन  उपबन्धों  के  रखे  जाने  के
 तो  यह  है  कि  खादी  और  हस्त  करघे  के  बने

 कपड़े  के  क्षेत्र  निश्चित  कर  लिये  उत्तरदायी  हे  तो  मुझे  इस  विधेयक  में

 उदाहरण  के  लिये  हस्त करघों  से  बीस  काउंट  कुछ  कमियां  मालूम  होती  |

 से  कम  वाला  कपड़ा  न  बनवाया  जाये  ।  शेष  में  माननीय
 मंत्री

 से  पूछना  चाहता हूं

 सब  प्रकार  की  ज़रूरतें  खादी  से  पुरी  की  जायें  ।  कि  देश  में  बेकारी  को  दूर  करने  के  लिये  उनके

 मुझे  पता  चला  है  कि  चरखा  संघ  ने  हाल  ही  में  पास  क्या  उपाय  है  ?  योजना  आयोग  की

 एक  नया  चरखा  बनाया  जिससे  एक  घंट  रिपोर्ट  को  पढ़  कर  मझे  बड़ी  निराशा  हुई

 मे ंदो  लच्छी सूत  निकाला  जा  सकता  |  यदि  यदि  आप  इतिहास  को  देखें  तो  पता  चलेगा

 इस  चरखे  को  सरकार  सस्ते  दामों  पर  बेचे
 कि  वर्ष  १९२०  में  हम

 विदेशी  कपड़े  को

 तो  ग़रीब  लोग  हमें  वो  सारा  सूत  दे  सकते  जलाया  करते  थे  ।  उस  समय  महात्मा  गांधी

 हें  जिसकी  हमें  आवश्यकता  होती  है  और
 यह  कहते थे  कि  देश  के  लोगों को  काम

 देने

 स्वयं  भी  अच्छी  आय  प्राप्त  कर  सकते  हूँ  ।  और  किसानों  की  सहायक  आय  के  लिये

 में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता हूं
 ।  खादी  का  अधिक  &  अधिक  चार  होना

 मुझे  डर  है  कि  सरकार  को  निकट  भविष्य  चाहिये  |  मेरा  निवेदन हूँ  ल्
 इस  देश  में  लोग

 में  खादी  तथा  हस्त  करघे  से  बने  कपड़े  के  केवल  भूमि  पर  ही  आधारित  नहीं  रह  सकते  |

 लिये  ग्राहक  ढूंढने  में  बहुत  कठिनाई  होगी  हमारे  पास  इतनी  भूमि  नहीं  जो  सब  के  लिये

 परन्तु  में  आशा  करता  हूं  कि  वह  इसका  काफी  हो  ।  a  भूमि  सुधारों  के  विरोध  में  नहीं

 कुछ  न  कुछ  हल  निकालने  में  सफल  हो  सकेगी  |
 परन्तु  मेरा  ख्याल  यह  है  कि  केवल  भूमि

 सुधार  करके  हम  अपनी  को  दूर पंडित  ठाकर  दास  भार्गव
 :  जनाब

 मैन  में  आपका  मशकूर  हूं  कि  आपने  नहीं  कर  सकते
 ।

 हमें  इसके  लिये
 अपने  घरेलू

 इस  जरूरी  बिल  पर  मुझे  बोलने  का  मौक़ा  उद्योगों  को  विकसित  करना  होगा  ।  जब  एक

 दिया ।  भूमिहीन  व्यक्ति  भी  अपने  जीवन  निर्वाह
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 पर  अतिरिक्त  उत्पादन  विधेयक

 के  fot  उतना  ही  कमाने  लगेगा  जितना  करघे  के  बने  कपड़े  से  पुरी  की  जायें  ।  यदि

 एक  साधारण  काश्तकार कमा  लेता  है  तब  हम  हम  देश  में  बेकारी  को  दूर  करना  चाहते  हें

 समझेंगे  कि  हमारी  कठिनाई  दूर  हो  रही  तो  हमें  यह  क़दम  उठाना  ही  होगा  ।  जब  तक

 हमारे  शहरों  में  बड़े  बड़े  उद्योग  हैं  और  गांवों  हम  एसा  नहों  में  नहीं  समझता

 में  भी  उद्योग हूं  जो  कि  हमारे  यहां  के  लोगों  कि  वत मान  विधेयक  हमारी  समस्याओं  को

 को  रोटी  कपड़ा  और  मकान  पर्याप्त  मात्रा
 सुलझा  हस्तकरघा  उद्योग  एक

 में  दे सकते  इन  तीनों  अनुच्छेदों  का  अधार
 मुख्य  उद्योग  है  जिस  में  हमें  अपने  यहां  के

 भी  यही  हैँ  ।  परन्तु  क्या  यह  विधेयक  इन  लोगों  को  लगाना  है  ।  में  इस  समस्या  को

 उपबन्धों के  उद्देश्यों  को  पुरा  करता  है
 ?

 हमने  उद्योग में  लगे  लोगों  की  वर्मा  संख्या  के

 बेकारी  की  समस्या  पर  पुरा  ध्यान  नहीं  दिया
 दृष्टिकोण  से  नहीं  देख  रहा  ्  उन  करोड़ों

 ह  और
 न  ही  उसका  हल  ढूंढ  निकालने के  लोगों

 के  दृष्टिकोण से
 देख  रहा हूं  जो  इस  समय

 लिये  हमने  पुरी  पूरी  बातें  समझने  का  प्रयत्न  बेकार  या  जिन्हें  अपनी  योग्यतानुसार

 किया है  |  काम  नहों  मिला  हुआ  हे  ।  में  कठिनाइयों  को

 अब  दूसरा  प्रीत  यह  ह  कि  खादी  को  सस्ते  समझता  हूं  और  मेंने  लोगों  की  मुसीबतें

 दामों पर  किस  प्रकार  बनाया  जाये  ताकि  देखी ह  ।
 म  एक  ऐसे  ज़िले  का  रहने  वाला हूं

 इसका  प्रयोग  अधिक  से  अधिक  लोग  करें  ।  जहां हर  तीन या  चार  वर्ष  बाद  अकाल

 हम  केवल  नारे  लगा  कर  लोगों से  खादी  पड़ता  हू  और  बहुत  भयंकर  अकाल  पड़ता

 अपनाने के  लिये  नहीं  कह  हमें  कुछ  है  मन  स्वयं  अपनी  आंखों  से  जानवरों  को

 क्रियात्मक  कायंवाही  करनी  होगी  |  सरकार  मरते  और  मनुष्यों  को  भूख  से  तड़पते  देखा

 को  कोई  क्रान्तिकारी  क़दम  उठाना  होगा  ह्

 लोगों  की  मनोवृत्ति  में  काफी  परिवर्तन  लाना

 होगा  ।  तव  ही  इस  दिशा  में  सफलता  मिल  जब  सरकार  ने  हमारी  सहायता  नहीं

 सकेगी  |  की  तो  हमने  अपनी  सहायता  स्वयं  करना

 मेरे  डा०  अग्रवाल  ने  स्वदेशी
 आरम्भ  कर  हम  ने  अपनी  कांग्रेस  समिति

 से  इन  भूख  से  पीड़ित  लोगों  की  सहायता आन्दोलन  का  ज़िक्र  किया  ।  मेंने  स्वयं  ३०  या

 ३५  वर्ष  स्वदेशी  के  लिये  ही  काय॑  किया  है
 करने  के  लिये  कहा  और  हमने  सहायता  काय

 जहां
 aq  से  प्रारम्भ  किया  ।  हमने  कभी  कभी पंजाब  सम्बन्ध  है

 मेंने  एक  भी  गांव  एसा  नहीं  देखा  जहां  खादी  उन्हें  एक  आना  ढाई  पता  भी  दिया  जिससे

 से  काफी  व्यक्ति  अपना  जीवन  निर्वाह  करते  व्यक्तियों  को  कुछ  सहारा  मिला  ।  इससे

 सरकार  ने  १९३९  में  चखें  सहायता ati  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  जब  तक  आप  सस्ती

 खादी  न  बनायेंगे  तब  तक  उसकी  बिक्री  नहीं
 देने  के  कार्य  पर  दो  लाख  रुपये  व्यय  किये  |

 मेरा  यह  कहना  हैं  कि  यदि  आप  इन  अकाल
 हो  सकेगी  ।  मुझे  यह  देख  कर  दुख  होता  है

 कि  हस्तकरघा  बुनकरों  की  आर्थिक  दशा  वाले  स्थानों  पर  चखें  से  सहायता  दे  सकते

 हें  तो  यह  सबसे  अच्छी  सहायता है
 ।  हम खराब  होती  जा  रही  ह  ;  वह  अपना  पेट

 भरने
 में  भी  असमथ हे  जब  कि  बड़े बड़े  इस  कार्य  में  कसे  आगे  बढ़ें  ?  मुझे  आशा  थी

 कि  इस  नीति  के  अतिरिक्त  हमारे  सामने पति  खूब  मुनाफ़ा  लूट  मेरा  सुझाव

 यह  &  कि  मिल का  कपड़ा  सारा  बाहर  भेजा  कुछ  और  भी  बात  रखी  माननीय

 और
 देश  की  ज़रूरतें  खादी  तथा  हस्त  मंत्री  को  उस  प्रकार

 का  एक  विधेयक  प्रस्तुत
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 असल  १९५३  हथकरघा  उद्योग  विकास  २८६५,

 पर  अतिरिक्त  उत्पादन  विधेयक

 ठाकुर  दास

 करना  चाहिये  था  जैसा  कि  श्री  कैप्टन  ने  कृष्णमाचारी तथा  योजना  आयोग का  काम

 सुझाव  दिया  ।  मद्रास  विधान  सभा  में  एक  है
 ।

 में  तो  साधारण  आदमी  हं  और  इनका

 संकल्प  पारित  किया  गया  और  राजाजी  यह  अनुगामी  हूं
 ।  आप

 यह  क्यों  नहीं  कहते
 कि

 चाहते  थे  कि  मोतियों  तथा  साड़ियों  के  लिये  हम  खादी  को  इतना  अधिक  प्रोत्साहन  देंगे

 कुछ  विशेष
 प्रकार

 कपड़ा  जुलाहे  ही  कि  यह  अपनी  अच्छाई  के  कारण  बहुत  बिकेगी

 बनायें  इस  से  तो  खादी  की  मिल के  बने  और  मिल  के  कपड़े  की  मांग  कम  हो  जायगी ।

 कपड़े से  स्पर्धा हो  जायगी  और  फिर  यह
 लोग  कहते  ह  कि  मिलों  को  बहुत  मुनाफ़ा

 उसके  मुकाबले  में  टिक  नहीं  सकता  |  स्वदेशी
 हो  रहा  है  और  वित्त  मंत्री  एक  संशोधन

 आन्दोलन के  दिनों  में  मिल की  बनी  खादी
 रखना  चाहते  हे  इसलिये  वह  बड़े  असंतुष्ट

 तथा  हाथ  की  खादी  में  स्पर्धा थी  ।  जब  में  उन्हें  यह  बताना  चाहता हूं  कि  में

 तक  खादी  अपने  गुण के  कारण  भारत  भर  देवा  का  औद्योगीकरण चाहता  हूं  किन्तु  मुझे
 में

 नहीं  बिकेगी  इस  समस्या  का  हल  नहीं  खादी  के  लिये  तब  तक  कोई  अच्छा  भविष्य

 निकलेगा  ।  हम  सब  को  देश  में  एसा  नहीं  दिखाई  देता  जब  तक  कि  कपड़ा  मिलें

 वरण  पेदा  करना  चाहिये  कि  हम  केवल  अधिक  कपड़ा  पदा  करती  रहेंगी  मिल  के

 खादी  ही  जब  तक  हम  एसा  नहीं  करेंगे
 बने  हुए  कपड़े  के  रहते  हुए

 आप
 कुटीर  उद्योगों

 यह  समस्या  सुलझेगी  नहीं  ।
 को  सहायता  नहीं  दे  सकते  ।  सब  से  बड़ा

 कुटीर  उद्योग  बुनाई  और  कताई का  उद्योग माननीय मंत्री  ने  कहा  कि  हम  में  से  कुछ

 ऐसे  भी  व्यक्ति  हे  जो  कि  यह  चाहते  हे  कि  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  आजकल  कताई  उद्योग

 भारत  बंसा  ही  रहे  जेसा  कि  यह  कुछ  हंजार  से  कातने  वाले को  कोई  लाभ  नहीं  होता

 और  इस  में  भी  सन्देह  हे  कि  इस  उद्योग  से वर्ष  पुर्व  था  ।  किन्तु  में  समझता हूं  कि  यहां

 किसी भी  सदस्य  ने  ऐसी  बात  नहीं  कही  कभी  लाभ  भी  अतः  हमें  अपना  ध्यान

 आधुनिक  भारत  में  लोगो ंने  बहुत  उन्नति  केवल  बुनाई  उद्योग  पर  ही  नहीं  अपितु

 are  t  किन्तु  यदि  आप  इस  समस्या  की  बात  कताई  उद्योग  पर  भी  देना  चाहिये  ।  यदि

 करें  तो  लोग  आपको  बात  नहीं  सुनेंगे
 ?  में

 आप  कताई  उद्योग  को  भी  अच्छी  प्रकार  से

 चला  सके  तो  इसका  कुछ  हल  निकल  सकता
 चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  हमें  कुछ  ऐसे

 सुझाव  जिससे  देश  में  बेरोज़गारी की
 हूँ  अन्यथा इस  को  दी  जाने  वाली  आधिक

 समस्या  हल  हो  जाय  |  क्या  यह  विधेयक  उस
 सहायता से  यह  उद्योग  चल  at  सकता

 मे  चाहता  हूं  कि  कताई  करने  वालों का
 हल  है

 ?
 यदि  ऐसा  है

 तो
 में  इससे  संतुष्ट

 नहीं  मुझे  आशा
 थी

 कि  वह  इसका  पुत्र
 को  अच्छी  मज़दूरी मिले |  इसके  बने  कपड़े

 हल  उपस्थित  करेंगे  ।  योजना  आयोग  की
 को  कपड़े  ate  पहिन  नहीं

 सकते  क्योंकि  इससे  उन  की  आर्थिक  दशा
 रिपोर्ट  से

 भी
 में  संतुष्ट  नहीं  हूं  क्योंकि  उसने  भी

 इस  समस्या  का  हल  प्रस्तुत नहीं  किया  पर
 प्रभाव  पड़ेगा  ।

 फिर  इसका  हल  क्या है
 ?

 खादी  को  राष्ट्रीय  उद्योग  बना  देना  चाहिये श्री  बैला यु धन  :  तो  आप  ही  इसका  हल

 क्यों  नहीं  प्रस्तुत करते  ?
 और  जो  इस  में

 काम  करें  उन्हें  अच्छी  मजदूरी

 मिलनी  चाहिये  ।  सरकार  को  इन  लोगों

 पंडित  ठाकर  दास  भार्गव  :  इसका  द्वारा  तय्यार  की  गई  सब  खादी  ले  लेनी

 हल  प्रस्तुत करना  तो  हमारे
 नेताओं  श्री  चाहिये और  एक  ऐसा  विधान  बनाना  चाहिये
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 कि  सभी  लोग  खादी  पहिनें  इस  प्रकार  मिलों  करने  के  लिये  ara  ही  कुछ  किया  जाना

 के  कपड़े का  प्रयोग  धीरे  धीरे  समाप्त  हो  जायगा  चाहिये ।

 खाद्य  के  सम्बन्ध  में  आजकल  क्या हो  रहा
 हथकरघा  उद्योग की  समस्या  अधूरे

 मद्रासी  गेहूं नहीं  खाते  थे  उन्हें आज
 कार्य  से  हल  नहीं  हो  सकती  |  आप  यह  नहीं

 गेहूं  खाना  पड़ता है  इसी  प्रकार  उत्तर  भारत
 कह  सकते कि  आप  इस  उद्योग को  आर्थिक

 वाले  ज्वार  नहीं  खाते  थे  उन्हें  भी  ज्वार  खानी
 सहायता  देंगे  और  इसकी  समस्या  हल  हो

 पड़ती ।  यदि  हम  इसका  वास्तविक
 जायेगी  |  मुझे  याद  है  कि  कुछ  समय  पहिले

 हल  चाहते हें  तो  हम  इसका तके  संगत
 मोतियों  और  साड़ियों  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध

 परिणाम  देखें  ।  हमें सब  लोगों  के  लिये  काम
 में  मिल  उद्योग  पर  ६०  प्रतिशत  का  प्रतिबन्ध

 का  प्रबन्ध  करना  चाहिये  और  एसा  ग्रामीण
 लगा  दिया  गया  था  ।  आप  समझते हे  कि

 उद्योगों  द्वारा  ही  हो  सकता  है  ।  यह  सब  से

 इससे  हथकरघा  उद्योग  को  फायदा  हुआ
 ?

 महत्वपूर्ण  ग्रामीण  उद्योग  ह  ।  यह  एक  अच्छा

 विधेयक  हू  और  में  इसका  समान  करता
 बिल्कुल  नहीं  ।  अब  प्रश्न  यह  हे  कि  इस  विधेयक

 में  जो  बातें  रखी  गई  ह  उन  से  हथकरघा
 किन्तु  में  इस  से  gue  से  संतुष्ट

 उद्योग को  किसी  प्रकार  की  सहायता  मिलेगी
 ?

 नहीं  हुं  ।

 इस  का  उत्तर  तो  हथकरघा उद्योग  की

 श्री  इस  विधेयक  पर  बोलते  विक  समस्याओं को  देखने  से  मिलेगा  ।  इस

 हुए  मुझे  इस  बात  का  सन्तोष  है  कि  सरकार
 उद्योग

 की
 मुख्य  समस्या  सूत  की  प्राप्ति  है

 ।

 गम्भीर  स्थिति  की  वास्तविकता  को  समझती  तथ्य  निर्धारक  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में

 है  माननीय  मंत्री  भी  यह  समझते  हें  कि
 यह  लिखा  हं  कि  इस  उद्योग  की  सफलता

 हथकरघा  उद्योग  उन  से  जितनी  मांग  ]  करता
 के  लिये  सब  से  बड़ी  बात  सस्ते

 है  उतनी  सहायता  इस  विधेयक  से  मिल  तथा  अधिक  सुत  की  उपलब्धता ह  ।  हथकरघे

 नहीं  सकती  ।  म  नहीं  समझता  कि  में  इतना  की  बनी  हुई  चीज़ों  के  पचास  से  साठ  प्रतिशत

 योग्य  हूं  कि  में  अपने  समाज  का  नये  आधार
 दाम  सूत  के  दाम  पर  निसार  करते  हें  ।  यदि

 पर  संगठन  कर  सक  में  तो  त्रिदेव  आप  आंकड़े  देखें  तो  आप  को  पता  चलेगा

 बड़े  माने  पर  वस्तु  आदि  बातों  कि  १९१०  से  प्रत्येक  वह  हथकरघा  उद्योग

 के  साथ  साथ  यह  नहीं  सोच  सकता  कि
 में  सृत  के  खपत  की  प्रतिशतता घटती  गई

 चखें  और  खादी  के  आधार  पर  हमारे  गांव  तथा  मिलों  में  सुत  की  खपत  बढ़ती  गई  ।

 आत्म  निसार  रह  सकते  हें  ।  कई  स्थानों  पर  चोर  बाज़ारी  में  इस  के  दाम

 तिगुने  और  चौगुने  हो  गये  थे
 ।

 आज  उन्हें
 हथकरघा  उद्योग के  प्रशन का देशके का  देश  के

 qa  मिलता  हें  किन्तु  उसकी  बनी  चीज़ों
 एक  करोड़  व्यक्तियों से  सम्बन्ध है  हमारा  को  वे  बेच  नहीं  सकते  ।  यह  कठिनाई  हैं  ।

 दल  इस  समस्या  में  विद्वेष  रुचि  रखता

 हे  ।  इस  प्रदर  को  ले  कर  जनता में  आन्दोलन
 क्या  हम  जुलाहे

 को
 सूत  लागत  मूल्य  पर

 दे  सकते ह  ?  यह  एक  प्रदान है

 हुआ  हूं
 और

 में  जानता  हूं  कि

 नगरकोल  और  बाला  रामपुरम्‌  दूसरा  wet  यह  हूं  हथकरघा

 आदि  अन्य  कई  स्थानों
 पर  लाखों  परिवार  उद्योग  में  ८,०००  लाख  TH  कपड़ा  प्रति

 भुखमरी  से  पीड़ित  ह  जो  इस  बात  की  मांग  तय्यार  होता  है  तो  क्या  हम  इसे  बेच

 करते  हें  कि  उनकी  आवश्यकताओं  को  पुरा  सकते  हू  ?  क्या  हथकरघा  उद्योग  की  बनी
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 चीजें  मिल  की  बनी  चीजों  से  स्पर्धा  कर  कपड़ों  पर  लगना  चाहिये  ।  मलाबार

 सकती  ह  ?  इस  सम्भावना  के  विषय  में  तथा  अन्य  स्थानों  में  हथकरघा  उद्योग  बड़े

 मूझे  कोई  आशा  नहीं  है  ।  सरकारी  एजेन्सी  उद्योग के  रूप  में  आ  रहा  है  ।  मुझे  बताया

 द्वारा  ८,०००  लाख  गज़  हथकरघे  का  कपड़ा  गया  कि  हथकरघा  उद्योग का  ३०  से  ४०
 खरीदने  से  सरकार  को  हानि  होगी  ।  ज्यादा  प्रतिशत  माल  बीच  की  तथा  बड़ी  फैक्टरियों

 से  ज्यादा  यह  हानि  २०  करोड़  रुपये  की  द्वारा  तय्यार  किया  जा  रहा  है  ।  इस  मज़दूर

 होगी  |  इस  २०  करोड़  रुपये  से  २.  करोड़  का  बड़ा  ख्याल  रखना  पड़ेगा  |  फैक्टरियों

 व्यक्तियों  का  जीवन  चल  सकता है  ।  बन्द  हो  गई  हें  और  मज़दूर  बहुत  दिनों  से

 बेकार हू
 ।  इस  धन  से  सरकार  को  मज़दूरों लोगों  में  एक  यह  धारणा  बनी  हुई  है

 को  सहायता  देनी  चाहिये  ।  छोटे  छोटे
 कि  हथकरघा  उद्योग  लोगों  का  मुख्य  पेशा

 उत्पादकों को  आधिक  सहायता  देनी
 नहीं है  ।  यह  बात  गलत  है  ।  यह  अनुपूरक

 पड़ेगी  जिस  से  वे  अपना  उत्पादन  काय  आरम्भ
 रूप  में  नहीं  ह  ।  बहुत  से  लोगों  का  यह  मुख्य

 कर  सकें  ।
 tar है  ।  तथ्य  निर्धारक  समिति  (१९४२)

 ने  यह  लिखा  हे  कि  हथकरघा  उद्योग  को  किन्तु  जब  तक  एजेन्सी  द्वारा

 किसानों  द्वारा  खाली  समय  में  सहायक  पेशे  हथकरघे  की  चीजें  खरीदी  नहीं  जा  सकती

 के  रूप  में  किया  जाने  वाला  पेशाਂ  समझा  और  जब  वे  बेची  नहीं  जा  सकतीं  तब

 जाता  है  ।  किन्तु  आसाम  को  छोड़  कर  भारत  तक  इन  बातों  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  |

 के  सभी  जुलाहों  का  यह  मुख्य  पेशा  है  अतः  मे  यह  नहीं  कहता  कि  यह  समस्या  का  अन्तिम

 हमें  उन  को  सहायता  देने  के  लिये  उनका  हल  हैँ  ।  मुझे  आशा  हूं  कि  जो  कुछ  मने  कहा

 सभी  तय्यार  माल  खरीदना  चाहिये  और  हूं  उस  पर  विचार  किया  जायगा  और

 करघा  उद्योग  को  सहायता  देने  के  लिये  शीघ्र बेच  कर  उस  नुकसान  को  पुरा  करना

 चाहिये  ।  में  मानता  हूं  कि  इस  प्रकार  शुल्क  ही  ara  किये  जायेंग े।

 द्वारा  जिस  धन  को  इकट्ठा  करने  कर  विचार

 किया  जा  रहा  वह  अपर्याप्त  होगा  ।  इस  श्री  टी०  एस०  Yo  चेट्टियार  :

 विधेयक  तथा  इस  शुल्क  से  यह  मांग  पुरी  हथकरघा  उद्योग  आज  कल  बड़े  कठिन

 नहीं  होगी  |  सरकार  गतंव्य है
 कि  वह  समय  में  से  गुज़र  रहा है  ।  अन्य  उद्योगों के

 इस  मांग  को  पुरा  करे  ।  चूंकि  हमारी  राष्ट्रीय  समान  इस  उद्योग  की  समस्या  भी  अपने  माल

 अथ  व्यवस्था  में  इस  का  महत्वपूर्ण  स्थान  हूँ  को  बाजार  में
 बेचने

 की  हे
 ।

 में  चाहता हूं

 यह  समस्या  महत्वपूर्ण  है  |  कि  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  अपनी  एक  निश्चित

 नीति  बनाये  ।  इसे  थोड़ी  सी  सहायता  देने  से

 यह  शुल्क  सभी  प्रकार  के  मिल  के  कपड़े  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  में  समझता  हुं  आधिक

 पर  लगाया  जायगा  ।  इस  विधेयक  के  अनुसार  सहायता  देने  से  तो  गुलामी  की  भावना  पैदा

 यह  शुल्क  मोटे
 तथा

 बीच  के  कपड़े  पर
 लगाया  नीति हूँ  ।  म॑  चाहता  हूं  कि  हम  इस  बात  पर

 जायगा  |  इससे  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  विचार  करें  कि  इसे  किस  प्रकार  से  सहायता

 हमारी  यह  राय  दर  कि  मोटे  तथा  बीच  के  दी
 जा  सकती है

 ।  पिछले  १५०  वर्षों से  मिलों

 कपड़े  पर  यह  शुल्क  नहीं  लगना  चाहिये  |  ने  हथकरघा  उद्योग  से  स्पर्धा  की  महात्मा

 यह  बढ़िया  तथा  बहुत  बढ़िया  किस्म  के  गांधी के  राष्ट्रीय  आन्दोलन  से
 ही

 इसे  प्रोत्साहन
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 मिला  ।  आज  यह  उद्योग  मिल  की  चीजों  गया  था  तब  यह  समझा  गया  कि  मिलों

 से  स्पर्धा  नहों  कर  सकता  ।  हम  इसे  इसी  की  नुकसान  होगा  और  यह
 प्रस्ताव  क्या

 तरह  की  सहायता  दे  कर  जीवित  रख  सकेंगे  गया  था  कि  सरकार  रूई  खरीदने  के  लिये

 और  इसी  प्रकार  हम  इस  उद्योग  को  स्थायी  धन  लगाये  जिस  से  कि  रूई  के  दाम  और  न

 लाभ  पहुंचा  सकते  हे  ।  इस  उद्योग  में  लगभग  गिर  सके ं।

 एक  करोड़  आदमी  लगे  हुए  ह  |  अतः  हमें  यह
 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  म  नहीं

 सोचता
 चाहिये  कि  इतने  बड़े  उद्योग  को  हम

 समझ  पाता  कि  आप  कह  FAT  रहे  हें  ।
 किस  प्रकार  स्थायी  सहायता  सकते

 श्री  gto  एस०  Yo  चेट्टियार  :  यदि
 हें  समय  समय  पर  यह  गया

 हूँ  कि  यह  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  जाय  कि  इतना
 मेरी  बात  गलत  हो  तो  उस  में  सुधार  कर

 दिया  जाकर  ।  जब  बाजार  में  हथकरघे  का
 कपड़ा  हथकरघा  उद्योग  बना  सकता

 करोड़ों  रुपये  का  माल  बिना  बिके  हुए  पड़ा
 इससे  लाभ  होगा  और  में  समझता  हं  कि

 इससे  हम  इस  उद्योग  के  माल  को  बाजार  में  हो  तो  सरकार  हथकरघा  उद्योग  की  सहायता

 इस  प्रकार  कर  सकती  है  कि  वह  उस  सब  को
 बेचने  की  स्थायी  रूप  से  व्यवस्था  कर  सकते

 xr  खरीद ले  और  जब  उसकी  मांग  हो  तो  उसे
 में  चाहता हूं  कि  इस  विषय  में  सरकार

 अपनी  नीति  स्पष्ट  कर  दे  ।  मुझे  योजना
 बेच  दे  ।  आज  कल  जुलाहे  बड़ी  मुश्किल  से

 अपनी  आजीविका  चला  रहे  हें  ।  यदि  उनका
 अयोग  के  एक  सदस्य  ने  बताया  कि  सरकार

 कम्पोजिट  मिलों  को  प्रोत्साहन  नहीं  देगी  ।
 माल  कोई  विक्रय  समिति  खरीद  कर  वक्त

 पर  बेच  दिया  करे  तो  इस  से  जुलाहों  को
 कम्पोजिट  frat  से  उनका  अभिप्राय  उन

 ay  भर  बड़ी  सहायता  मिलती  रहेगी  ।
 मिलों  से  है  जिन  में  कताई  और  बनाई  हीती

 ४ =  ।  में  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  मामले  में  लम्बे  रेशे  की  रूई  फाइबर ,

 में  अपनो  नीति  स्पष्ट  करे  कि  क्या  वह  बिजली
 के  बुनने  वालों  से  मिला  हूं  ।  उनका  कहना

 से  चलने  वाले  करघों  को  प्रोत्साहन  देना  @  कि  दो  तीन  बार  धुलाई  होन  पर  इसका

 चाहती  है  और  क्या  इसके  साथ  इस  विधेयक  रूप  इतना  fans  जाता  है  कि  उन्हें  इसके

 को  प्रस्तुत  कर  के  हथकरघा  उद्योग  को  भी  बेचने  में  शर्म  आती  हूं  |  खरीददार  को  उसका

 प्रोत्साहन  देना  चाहती  है  ।  ये  दोनों  परस्पर  मूल्य  भी  वापस  नहों  होता  ।  इससे  बुनन  वालों

 विरोधी  बातें  हें  ।  में  समझता  हूं  कि  यह  की  साख  जाती  रहती हूँ  ।  वे  लोग  इस  के

 उचित  है  कि  हम  यह  स्पष्ट  करें  कि  हथकरघे  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाए  जान  के  पक्ष

 से  हमारा  क्या  अभिप्राय है  ।  में  आशा  करता  qe

 हूं  कि  सरकार  इसे  स्पष्ट  करेगी  ।  इससे
 att  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  »  लम्बे  रेशे

 समस्या  काफी  हद  तक  हल  हो  जायगी  और

 में  काम  करने  वाले  आदमी  सरकार
 की  रूई  का  कारखाना  नागपुर  में  इस  समय

 बन  रहा हूं  |
 की  नीति  को  समझ  कर  उसके  साथ  सहयोग

 कर  सकेंगे  श्री  टी०  एस०  Yo  चेट्टियार  :
 क्या

 आप  मुझे  यह  आवासन  दे  सकते  हे  कि  इस

 का  आयात  नहीं  किया  जायेगा  ?
 अपने  माल  को  अच्छी  प्रकार  से  बेचने

 के  सम्बन्ध  में  जुलाहे  सहकारी  समितियों  श्री  ato  टी०  कृष्णमाचारी  :  हो  सकता

 से  काम  ले  सकते  हें  जेब  रूई  का  दाम  गिर  हू  कि  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  का
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 टी०  टी०

 अनुभव  इतना  अच्छा  न  रहा  परन्तु  अनुपात  क्या  होगा
 ?

 मुझे  और  कुछ  नहीं

 यह  इतनी  बुरी  वस्तु  नहीं  है  ।  कहना है

 श्री  जी०  डी०  सोमानी  :
 श्री  टी०  एस०  एं०  चेट्टियार  :  हमारा

 इतने  सदस्यों  हारा  इस  विधेयक  का  समर्थन
 उद्देश्य  यह  होना  चाहिये  कि  उन  की  प्रत्येक

 किए  जाने  के  बाद  यदि  में  इसका  विरोध  करने

 सम्भव  तरीके  से  सहायता  करें  ताकि  वे  लोग
 के  लिये  खड़ा  हुआ  हूं  तो  इसका  कारण

 अपने  पांव  पर  खड़े  हो  सकें  तथा  सरकार
 यह  नहीं  कि  में  हथकरघे  के  उद्योग  के  पुनर्स्थापन

 की  ओर  ही  न  ताकते  रहें  ।
 के  विरोध में

 न
 ही  इस  बात  पर  विवाद

 में  ने  खादी  हथकरघा  बोर्ड  तथा  हैं  कि  राष्ट्रीय  सरकार  हमारे  लाखों  करोड़ों

 कुटीर  उद्योग  बोर्ड  के  सदस्यों  के  नाम  पढ़े  व्यक्तियों  को  सहायता
 न

 दे
 ।

 सवाल  यह

 हैँ  ।
 मेरे  विचार  से  कोई  सदस्य  होते  समय  हैं  कि  एक  उद्योग  को  उन्नत  करने  के  लिए

 यह  ध्यान  रहना  चाहिये  कि  वह  हथकर्ष  आखिर  दूसरे  उद्योग  को  क्यों  नीचे  गिराया

 जाय ? के  उद्योग  की  उन्नति  चाहता  हो  ।  कम  से

 कम  एक  सदस्य  ने  मुझे  बतलाया  है  कि  इस  प्रत्येक  वर्ष  आयव्ययक के  बनाते  समय

 उद्योग  के  रहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  तथा  मंत्री  महोदय  उस  समय  की  परिस्थिति  को

 किसी  न  किसी  दिन  यह  समाप्त  हो  कर  ही  देखते  हुए  कपड़े  पर  उत्पादन  शुल्क  निश्चित

 ।  किसी  सदस्य  के  लिये  सर्वप्रथम  करते  हें  ।  वह  देखते  हं  कि  इस  उद्योग  पर

 योग्यता  यह  होनी  चाहिये  कि  उसे  सौंपे  अधिकतम  कितना  कर  डाला  जा  सकता

 गए  कायें  में  उसका  विस्वास  हो  ।  इन  जोडों
 परन्तु  अब  की  बार  एक  नई  बात  यह  की

 के  कुछ  सदस्यों  के  बारे  में  मेरी  जानकारी  गई  है  कि  बिना  इस  बात  का  विचार  किए

 कि  क्या  भविष्य  में  भी  यह  उद्योग  कर  के है  कि  उन्हें  sana  में  विश्वास  नहीं  है  ।

 इतने  भार  को  सहन  कर  सकेगा
 या

 एक  और  बात  में  यह  जानना  चाहता  करोड़  रुपया
 का  स्थायी  भार  इस  पर  डाल

 दिया गया  है
 हूं  कि  सरकार  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत

 एकत्र  किए  गए  उत्पादन  उपकर  को  खादी  भी  टी ०  टो०  कृष्णमाचारी  :  यह  भार

 war  हथकरघे  पर  किस  प्रकार  से  व्यय  करने  उद्योग  पर  नहीं  पड़ता  ।

 का  विचार  करती  है  ?  क्या  वह  बतलाएंगे  एक  माननीय  यह  उपभोक्ता

 fe  खादी  पर  कितना  भाग  व्यय  होगा  तथा  पर  पड़ता  है  ।

 supa  पर  कितना
 ?

 जहां  आय  लगभग
 श्री  जी०  Sto  सोमानी  :  परन्तु  क्या

 '५  करोड़  रु०  इन  दोनों  उद्योगों  को  १,  १
 माननीय  मंत्री  यह  बताएंगे  कि  कल  को

 करोड़  की  ही  बांट  की  गई  है  ।
 उद्योग  द्वारा  हानि  उठाने  की  अवस्था  में

 श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  जब  तक
 इस  से  ३  पाई  का  उपकर  वसूल  नहीं  किया

 आय  का  ठीक  ठीक  पता  न  लग  हम  जायगा ?  यदि  उपभोक्ता उद्योग  को  वे  मूल्य

 नहीं  दे  सकेंगे  जो  उस  के  लिए  लाभदायक

 श्री  टी०  एस०  Yo  चेट्टियार  :  में  हों  तो  उद्योग  की  क्या  अवस्था  होगी
 ?

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  खादी  तथा  हथकरघे  श्री  टी०  टो०  कृष्णमाचारी  यदि

 में  कर  से  प्राप्त  धन  की  बांट  का  परस्पर  उद्योग  के  लाभ  का  ९०  प्रति  दात  भाग  मुझे
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 दे  दिया  तो  में  उसकी  हानि  का
 दायित्व  मिल  मुझे  एक  ऐसा  सुझाव  मालूम

 अपने  पर  ले  लंगा  ॥  होता  है  जो  संसार  की  वर्तमान  परिस्थिति

 श्री  जी०  Sto  सोमानी  :  ब्रिटिश  काल
 से  बिल्कुल  असंगत

 में  इस  शुल्क  के  विरुद्ध  बहुत  आन्दोलन
 एक  माननीय  मित्र  ने  कुछ  ही  देर  पहले

 चलता  रहा  एक  बार  तो  छः  मास  की
 कहा कि  हथकरघे  के  उद्योग  को  संरक्षण से  कोई

 हड़ताल  तक  हो  गई  थी  ।  आखिर  आप
 लाभ  नहीं  पहुंच रहा  संरक्षण के  लागू  करने

 हथकरघे  के  उद्योग  की  सहायता  के  लिये  से  इस  प्रदान पर  अच्छी  प्रकार से  विचार  होना

 राजस्व से  २०  करोड़  रु०  क्यों  नहीं  निकालते ?  चाहिये  था  कि  क्या  इस  उद्योग  पर  केवल

 इसके  लिए  आप  सब  जनता  पर  कर  लगाइये  ।
 कुछ ही  किस्मों  पर

 रोक
 लगाने  से  हथकढ़

 इस  विधेयक  को  संविधि  पुस्तक  पर
 रख  कर  के  उद्योग

 को
 कोई  लाभ  पहुंच  सकेगा

 ।
 पिछले

 आप  उद्योग  की  शोधन  समांता  से  विमुख  आयव्ययक  के  अवसर  पर  दिए  गए  भाषण

 हो  रहे  इन  करों  तथा  शुल्कों  के  सम्बन्ध  में
 में  माननीय  मंत्री  ने  स्वयं  यही  आशंका

 हमारा  अनुभव  बहुत  रहा  है  ।  हर  दिशा  प्रकट  की  थी  ।  मेरा  विचार  है  कि  यह  जो

 में  मूल्य  कम  हो  रहे  |  |  जनता  की  क्रय  शक्ति
 विचार  किया  जाता  हे  कि  मोतियों  के  उत्पादन

 बहुत  कम  है  ।  उद्योग  पर  अब  के  ५४  करोड़  से  कपड़ा  उद्योग  को  लाभ  पहुंचा  किसी

 रु०  अतिरिक्त  कर  का  भार  डाला  गया  हैं  ।  भ्रम  का  परिणाम  है  |  मिलों  को  की  एक

 ये  कर  एक  दूसरे  के  बाद  लगाए  गए  हैं  और
 आये  दिन  की  वस्तु  के  उत्पादन  से  रोकना

 वे  भी  ऐसे  समय  पर  जब  उपभोक्ता  के  विरोध
 सज  उन  के  लिए  हानि  का  कारण  हो  रहा  है  ।

 म ॥  |  वृद्धि  हो  रही  हैं  ।
 जो  मिलें  केवल  मोतियों  का  ही  उत्पादन

 मुझे  माननीय  मंत्री  के  भाषण  में  यह
 करती  उन्हें  तो  बहुत  ही  हानि  पहुंच  रही

 है  ।  अतएव  संरक्षण  अथवा  उद्योग  पर्‌  कर
 सुन कर  बहुत  ्  हुआ  क  वह  उद्योग

 लगाने  की  बात  पर  ठीक  ठीक  विचार  होना
 की  शोधन  समांता  के  बारे  में  एक  शब्द  भी

 नहीं  कहेंगे  तथा  न  ही  उन्होंने  इस  समांता  चाहिये  ।  हमें  यह  अच्छी  प्रकार  से  सोचना

 होगा  कि  क्या  कपड़ा  उद्योग  को  बिना  रोक
 पर  समय  समय  पर  विचार  करने  का  कोई

 आश्वासन  दिया  है  |
 टोक  के  चलने  देना  है  अथवा  क्या  इसे  हमारे

 स्थान  की  अरे-व्यवस्था  में  महत्वपूर्ण  स्थान

 में  ने  पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  के  हू  या  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  बारे  में

 इस  सुझाव  को  बड़े  ध्यान  से  सुना  है  कि  वह  हम  भावना  से  काम  ले  रहे  हैं  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  मिल  के  कपड़े  पर

 प्रतिबन्ध  का  लगा  दिया  जाना  अधिक  पसन्द  में  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता हूं

 करेंगे  ।  में  इतने  विख्यात  व्यक्ति से  उलझना  कि  पिछले  चार  पांच  वर्षों  में  उन  के  विभाग

 नहीं  चाहता
 ।

 यह  फैसला  करना  सरकार  का
 ने  हथकरघे  उद्योग  की  सहायता के  क्या  क्रिया

 काम  हूं  कि  adn  अहं-व्यवस्था  में  इस  त्मक  उपाय  किए  इस  बारे  में  ऐसे  कई

 उपाय हो  सकते  हें  ।  अधिक  टेक्नीकल
 सुझाव  को  कहां  तक  अमल  में  लाया  जा

 सकता  हैं
 ।  ऐसी  अवस्था  में  जब  हम  अपने  सहकारी  आधार  पर  विक्रय  विशेष  प्रकार  के

 जनता  के  लिये  अधिक  कपड़े  की  व्यवस्था  ६  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए

 करना  चाहते  हों  तो  यह  कहना  कि  हथकरघे  मंडियों  का  बढ़ाना  एसे  कुछ  उपाय  ह

 के  उद्योग  से  भारत  किशोरी  जनता  को  कपड़ा  में  निशंक  हो  कर  कहू  सकता  हूं  कि  सरकारी
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 जी०  डी०  सोमानी |

 कपड़ा  उद्योग  का  विशेष  महत्व  रहा  है  तथा
 विभाग  इन

 के  करने
 में  सबंधी  असफल  रहा

 है  ।  तथ्य  तो  यह  है  कि  इन  क्रियात्मक  बातों  कपड़ा  उद्योग  सरकार  को  इस  बारे  में  सहयोग

 के  करने  के  स्थान  पर  वे  इस  विधेयक  को  देने  के  लिए  सदा  तेयार  है  ।

 आसानी से  पुरःस्थापित कर  सकते  थे  जिस  से

 एक  क़लम  के  चलाने  से  वे  छः  करोड़  रु०  माननीय  सदस्यों  को  विदित  पय  फि

 को
 एकत्र  कर  परन्तु  आशंका  बनी  कपड़ा  उद्योग  हथकरघा  उद्योग  को  चिरकाल

 रहती  है  कि  क्या  इस  से  हथकरघे  के  उद्योग
 से  सस्ते  दामों  पर  धागा  दे  रहा  हैं  ।  सरकार

 को  भी  कोई  लाभ  पहुंचेगा  ।  ने  मूल्यों  पर  नियंत्रण  लगा  रखा  है  तथा

 उन्हें  हथकर्षे  के  उद्योग  की  आवश्यकताओं

 इस  बारे  में  व्यापारिक  तथा
 को  पूरा  करना  पड़ता  है  ।  मुझे  समझ  नहीं

 औद्योगिक  संस्थाओं  के  दृष्टिकोण  को  ग़लत
 आता  कि  ऐसी  अवस्था  में  जबकि  मूल्य न

 समझा  जाय  ।  हम  जानते  हें  कि  लाखों

 करोड़ों  व्यक्ति  इस  व्यापार  में  लगे  हैं  तथा

 गिरते  जा  रहेगें  तथा  उपभोक्ता  को  पर

 शाक्ति  कम  हो  रही  इस  प्रकार  के  विधेयक
 कि  उन्हें  यथासम्भव  सहायता  दी  जानी

 चाहिये  ।  परन्तु  माननीय  मंत्री  ने  सभी
 को  क्यों  पुरःस्थापित  किया  जा  रहा  है  t

 में  माननीय  मंत्री  से  यह  आदिवासी  चाहता
 जनता  पर  HC  लगाने  तथा  इस  उद्योग  की

 सामान्य  राजस्व  से  सहायता  करने  के  स्थान
 हूं  कि  कर  के  लगाते  समय  उद्योग  को  शोधन

 समर्थता  को  सदैव  सामने  रखा  जायगा  तथा
 पर  इस  प्रकार  का  विधेयक  पुरःस्थापित  कर

 जब  कभी  ऐसी  परिस्थिति  उत्पन्न  हो  कि

 दिया  हूँ  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  हथकरघे
 उपभोक्ता  इन  करों  का  भार  सहन  न  कर

 के
 उद्योग

 की
 सामान्य  राजस्व  से  सहायता

 सके  तो  उद्योग  पर  अनुचित  द्ण्ड  न  लगाया

 करे  जाय  तथा  सरकार  और  माननीय  सदस्य

 उद्योग  के  दृष्टिकोण  को  ग़लत  न
 समझें

 ।
 में  जानता  हुं  कि  काफ़ी

 तथा  TA  पर  कुछ  अधिभार  लगाया  गया
 सभापति  महोदय  :  दिनांक  ७  के  बाद

 परन्तु  इस  से  प्राप्त  आय  का  व्यय  भी  se
 दोपहर  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  के

 उद्योगों  पर  किया  जाता  हे  ।  यदि  कपड़ा  समाप्त  होने  पर  विनियोग  विधेयक

 उद्योग  पर  इस  में  सुधार  करने  या  अनुसन्धान  स्थापित  किया  जायगा  तथा  दिनांक  ८  को

 के  अभिप्राय  से  कर  लगाया  जाता  है  तो  विनियोग  विधेयक  पर  विचार  समाप्त  होने

 बात  समझ  में  आ  सकती  परन्तु  एक  के  बाद  इस  विधेयक  को  लिया  जायगा  और

 उद्योग  में  सुधार  करने  के  लिए  दूसरे  उद्योग  दोष  के  सदस्यों  को  इस  पर  बोलने  का  अवसर

 को  दण्ड  देना  सचमुच  प्रतियोगी  कार्यवाही  दिया  जायगा  |

 हू  ।  हम  हक  को  किसी  भी  सहायता  के

 दिए  जान  का  तनिक  विरोध  नहीं  करते  ।  इस  के  पश्चात  सदन  की  बठक  सोमवार

 ये  दोनों  उद्योग  चिर  काल  से  साथ  साथ  ६  १९५३  को  दिन  के  दो  बजे  तक

 चले  आ  रहे  हें  ।  राष्ट्रीय  अर्थ-व्यवस्था  में  के  लिए  स्थागित  हो  गई  ।
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